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 थ ee
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 वह  कम्पनी  की  लागत  की  विस्तृत  जॉच

 लोक  सभा  ताल  करे  तथा  उचित  प्रतिदारण  मूल्यों  के

 १६  VEY  सम्बन्ध  में  अपनी  सीमा  रियों  तटकर  आयोग
 ee et  een

 सभा  दो  बजे  समवेत  हुई

 की  सिफ़ारिशों
 का  ध्यान  रखते  सरकार

 ने  पिछली  बार  किये  प्रतिदारण

 महोदय  जो०  Ato  मावलंकर )

 at  |

 मूल्यों  में  उचित
 बृद्धि

 की  ऋतुमति  दे  दी

 पीठासीन  हुए |

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर
 एक  विवरण  सदन  पटल

 इस्पात  मूल्य  रखा  जाता है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १,

 *१,.  शी  एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  नन्द  संख्या  १]

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 एम०  एल ०  द्विवेदी  में  जान  सकता

 कृपा  करेंगे  टाटा  बाइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी

 हूं  कि  क्या यह  सच  है  कुलेसिर सूर  ऑप्शन  फैक्टरी
 द्वारा  बनाये  ७५ गय  इस्पात  के  मूल्यों  में  बुद्धि

 के  इस्पात का  मूल्य  टाटा  इस्पात की  प्रेक्षा
 होने  के  क्या  कारण  हे  ?

 अधिक  तथा  इसके  परिणाम  स्वरूप

 PERE,  १६४६,  १९  ४७,
 ही  मूल्य  में  बुद्धि  हुई  है  ?

 PEE  PEAR  में  ऐसे  इस्पात  के

 श्री  टी०
 टी०  कृष्णमाचारी प्रति टन  मूल्य  क्या थे

 तथा  वर्तमान  मूल्य  कया

 हें  ?  प्रत्येक  दशा  में  प्रति  टन  उत्पादन-लागत  के  प्रथम  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है

 wat  पी  ?  तथा  द्वितीय  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक

 है  |
 (7)  यह

 विषय  जांच  के  लिये  तटकर

 आयोग  के  समक्ष  कसे  पाया
 ?

 श्री  एम०  uso  द्विवेदी  :  इसका  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  कारण  कि  इस्पात  का
 मूल्य  १९४६  के

 do  कृष्णमाचारी )  :  (% ) )  (7).  पहचान  दुगना  या  ठिंगना  हो  war  है  ?

 कम्पनी  ने  अभ्यावेदन  किया  था  कि  कच्चे

 माल  के  मजूरी  तथा  किराये  में  वृद्धि  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  यह  तिगुना

 नहीं  येह  we  दुगना  भी नहीं  हुमा होनें  के  कारण  उनकी  उत्पादन  लागत  में

 बृद्धि  हो  गई  है
 ।

 सरकार  ने  उनका  परन्तु  उत्पादन
 लागत  में  बृद्धि  हं  गई

 मामला  तटकर  आयोग  को  भेज  दिया  था  कि  है  ।



 ¥ मौखिक  उत्तर  १६  फरवरी  १९५४  मौखिक  उत्तर

 श्री  ato  टी०  कृष्णमाचारी  :  afataa i att  एम०  एल०  द्विवेदी  :  निर्माण  पर

 विवरण  के  ER  रु०  १३  तरा  नियुक्त  की  जाती  हे  तथा  काम  होता  है  ।

 व्यय  होता है
 जबकि  प्रतिदारण-मूल्य  ३३१  रु०  उन्हें  बहुत  से  ग्रां कड़े  एकत्रित  करने  पड़ते  ं ट  |

 ) a  |  १३८  रु०  ३  ग्रा०  प्रति  टन  की  इस  इस  विशेष  मामले  समिति  को  अपने

 बुद्धि  का  हम  क्या  कारण  मानें  ?  प्रतिवेदन  का  ग्रा घार  स्थापित  करने  के

 सांख्यिकीय  आंकड़ों  के  सम्बन्ध  म
 श्री  ठो०  टी ०  कृष्णमाचारी  :

 काफ़ी  जांच  पड़ताल  करनी  पड़ी  थी  ।
 मूल्य  उत्पादन  मूल्य  परन्तु  इसमें

 ख्यकीय  ग्राहकों  के  एकत्रित  करने  में  कुछ
 पूंजी  पर  प्रबन्ध  तथा

 विलम्ब  waa  हुआ  ।
 समस्त  ऊपरी  व्यय  सम्मिलित  नहीं  है  ।

 इस  में  विषमता है  ठाकुर  लक्ष्मण  सिंह  चरक  :  क्या  हम  इस

 सत्र  के  अन्त  तक  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  की
 श्री  हेमा  :  क्या  यह  सच  है  कि

 अपेक्षा  कर  सकते  हें  ?

 शाला-मूल्य  तथा  बाजार-मूल्य  में  लगभग

 २००  रु०  प्रति  टन  का  अन्तर  अथवा
 भी  टो०  टी०  कृष्णमाचारी  qa

 लागत-मूल्य  के  लगभग  ४०  प्रति  दात  का  ?  arn  है  कि  यह  अपेक्षा  पूर्ण  हो  जायेंगी  ।

 शी  eto  टी०  कृष्णमाचारी  :  यह  सच  सस्ता  फर्नीचर

 नहीं  मूल  इस्पात  अर्थात  व्यापारी  इस्पातਂ  क  सरदार  ए०  एस०  सहगल  :  क्या

 के  मूल्य  में  निम्न  मंतर  है
 आवास  तथा  सम्भरण  मंत्री  यहं

 टाटा  का  प्रतिदारण  मूल्य  ३३१  रु०  बताने  की  कप्पा  करेंगे  कि

 है  तथा  बाज़ार  मूल्य  ३९३  Go  हैं  ।  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली '  में

 सूती  कपड़ा  उद्योग  सस्ते  फर्नीचर  के  नमूनों  की  स्पा  हुई

 ai  dy
 ary

 *
 ३.  ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक  :  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  उसमें  कितनों  ने  भाग  लिया  ;

 कृपा  करेंगे  (7 )  कौन  सा  मान्य  स्तर  के

 )  क्या  सूती  कपड़ा  उद्योग  संम्बन्धी  अनुसार था  ;

 समिति  जिसके  सभापति  श्री  (7)  क्या  कोई  पारितोषिक  दिया  गयो

 प्रति  था  प  तथा नन्द  कानूनगो  सरकार  को  कोई

 az B=) वेदन  प्रस्तुत  किया  है  ;  तथाਂ
 (  )  यदि  तो  किस  स्पर्वाकारी

 इसके  ने  पारितोषिक  प्राप्त  किया  ? यदि  नहीं  कब  तंक

 प्रस्तुत  होने  की  इरादा  है
 ?  आवास  तथा  मंत्री

 स्वर्ण  सिंह  )  :
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  Eto

 सस्ते  प्रदर्शनी  के  सम्बन्ध  में
 टी०  कृष्णमाचारी )  :

 तथा

 >  स्पर्धा  हुई  थी  ।
 ।

 शीराज़ा  कि  यह  चालू

 aye  मध्य  से  पूर्व  प्राप्त  जायेगा
 I  (@) ats 1 प्रकट  ।

 से  (5)  तक  निर्णय  कारियों
 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक

 :
 क्या  में  जान

 सकता  हुं  कि  इस  प्रतिवेदन  के  प्रस्तुत  होने  का  मत  था  कि  प्रस्तुत  नमूनों  में  से  कोई  भी

 में  देर  होने का  कया  कारण है  ?  नमूना  इतना  ग्रीवा  नहीं  था  कि  उसे  राष्ट्र
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 पति  के  स्वर्ण  पदक  के  योग्य  समझा  जाय  ।
 सारे  दल  नेताओं  को  भेजी  गई  है  ?  यह

 श्रीमती  मिला  fo  चौधरी  द्वारा  रखा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  को  भी  भेजी

 गया  प्राप्त  नमूनों  में  सर्वोत्तम  गई
 पत्र

 की  एक  प्रति  मेरे  पास  है  ।

 समझा  गया  तथा  उन्हें  राष्ट्रपति  का  रजत  अध्यक्ष  महोदय :  पत्र  भेजा  गया

 पदक  दिया  गया  ॥
 परन्तु  यह  पूछने  का  स्रभिप्राय  क्या

 सरदार  ए०  एस०  सहगल :  में  जान  है  ?

 सकता  हूं  कि  सस्ते  फर्नीचर  को  लोक  प्रिय  थ्रो  नाना दास :  बात  यह  है  कि  माननीय

 बनाने  के  लिये  सरकार  क्या  पग  उठायेगी ?  मंत्री  कहते  हें  कि  उन्हें  कलकत्ता  से  किसी  भी

 सरदार  स्वर  इसे  प्रोत्साहन
 कम्पनी  के  विरुद्ध  कोई  शिकायत  प्राप्त

 टेकर  ।  नहीं हुई  परन्तु  यह  वह  पत्र  है  जो  मुझे

 प्राप्त  है  तथा  इसमें  शिकायत  की  गई

 नेपाल को  नालीदार  चादरों  का  निर्यात  है  ।

 0.0 1.0  क्या  वाणिज्य  तथा  थ्री  टो०  टो  कृष्णमाचारी  :  हमें  बिना

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  हस्ताक्षर  की  शिकायतें  प्राप्त  होती  ह  तथा

 कया  कलकत्ता  की  किसी  फर्म  कुछ  जांच  पड़ताल  की  जाती है  ।  यदि  प्रसंग

 को  १९५२-५३  या  PEXR-40  में  नेपाल  किसीਂ  बिना  हस्ताक्षर  की  शिकायत  का  है

 को  नालीदार  चादरों  का  निर्यात  करने  की  मुझे  यह  स्वीकार  करना  चाहिए  ।

 अनुमति दी  गई  है  ;  परन्तु  ऐसी  कोई  भी  लिखित  जिस

 यदि  हां  निर्यात  की  मात्रा
 पर  किसी  के  हस्ताक्षर  प्राप्त  नहों  हुई

 है  ।
 तथा  उसका  मूल्य  क्या है  ;

 wr  इस  कम  के  विरुद्ध  कुछ
 श्री  नाना दास  :  यह  बिना  हस्ताक्षर

 के  नहीं है  । शिकायतें  प्राप्त  हुई  हें  कि  इसमें  नालीदार

 चादरों  के  निर्यात  में  बेईमानी  की  है  ?  अध्यक्ष  महोदय :  चाहे  कुछ  हो  |

 नीय  मंत्री  कहते  हू  कि  उन्हें  बिना  हस्ताक्षर वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हूं  ।  हो  सकता

 टी०  कृष्णमाचारी  )
 :

 श्रीमान  ।

 कलकत्ता  की  एक  से  आधा  फर्मों  को
 है  कि  यह  शिकायत  जो  माननीय  सदस्य

 निर्यात  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  के  पास  है  ,  उन्हें  प्राप्त  न  हुई  हो  ।

 मात्रा
 श्री  नानादास :  में  जान  सकता  हूं  कि

 (a)  लगभग  मूल्य

 टन  रुपया
 किन  किन  रेलवे  स्टेशनों  से  लोहे  कीਂ

 ¢y  चादरें  नेपाल  को  भेजी  जाती  हें  ?
 PEXR-YZ  ३०१  ey SNP  R40

 2EYB-UY  ह  क  १६,६००  श्री  टो०  टो०  कृष्णमाचारी  :  चादर

 बनाने  वाले  कारखानों  के  क्षेत्र  के  रेलवे  स्टेशनों (7)  जिन  फर्मों  को  निर्यात  अ्रनुज्ञायें

 दी  गई  थीं  उनमें  से  frat  के  विरुद्ध  कोई  से  ।

 शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  श्री  नानादास  :  में  जान  सकता हूं
 कि

 श्री  नानादास  :  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  तथा  नेपाल  सरकार  इस

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  पत्र  प्रधान  मंत्री  इस्पात  के  परिवहन  पर  कोई  शुल्क  लगाती

 कनाਂ  ws  a
 को  भेजा  गया  है  | कि  पत्र  की  एक  प्रति
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 श्री  टी०  ठी०  कृष्णमाचारी  :  जहां  तक  सिफारिशें-की  गई  see  देश  में  किसे

 नेपाल  सरकार
 का  सम्बन्ध  में  सुचना  सीमा  तक  कार्यान्वित  क्रिया  जा  रहा

 देन म  असमर्थ  जहां  तक  भारत  सरकार
 योजना व  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री का  सम्बन्ध  हम  इस्पात  के  निर्यात पर

 शुल्क  लगाते  परन्तु
 हम

 ने  उन  वस् तुझ ों
 नन्दा )  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 तथा  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
 पर  निर्यात-दुबक  नहीं

 लगाया
 जो

 देश  से

 भूमि  द्वारा गई  हें  ।  श्री  झूलन  सिन्हा  :  कपा  भारत  सरकार

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :  क्या  सरकार  को  ने  राज्य  सरकारों  को  इस  सम्बन्ध  कोई

 विदित  है  कि  भारत  में  नालीदार  चादरों  निर्देश  भेजे  ?

 की
 कमी  है  तथा  वे  बाजार  में  प्राप्य  नहीं

 a  श्री  नन्दा

 ह
 ?

 ठा कर भक  युगल  किशोर  fag  निर्देश
 श्री  eto  टी०  कृष्णमाचारी  :  यद  हो

 सकता  है

 अध्यक्ष  महोदय  में  ares  प्रश्न  को
 ay  नाना दास  :  मं  जान  सकता  हूं  कि  TOIRA

 v
 त  रटा

 se!
 a  ||

 |  |
 क्या  सरकार  को  विदित  है  जस्त  का

 चढ़ी  हुई  दार  चादरें  प्रायः  पूर्वी

 पाकिस्तान  को  चोरी  से  भेजी  जाती  हें
 ?

 विदेशों  में  प्रचार

 क्या  उन्हें  यह  है  कि  नेपाल के  लिये  ९.  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  प्रधान

 नियत  कुछ  मात्रा  कलकत्ता  में  चोर-बाजार  मंत्री  यह  बताने  करेंगे  कि

 में  बेची  जाती  हं
 ?

 (a)  वैदेशिक  कार्य  उपमंत्री

 ी  टी ०  टी ०  कृष्णमाचारी  नेपाल  अपने  पश्चिमी  मध्य-पूर्वी  देशों  के

 के  लिये  नियत  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  यह  ary  भ्रमण  के  दौरान  में  भारत  को  विदेशों  में

 लगाया  गया  है  तथा  की  जांच  पड़  प्रचार  सम्बन्धी  समस्याओं  का  विशेष

 ताल  हो  रही  है  ।  सामान्य बात  के  विषय  यन  किया  तथा

 मे ंकि  इन  चादरों को  चोर  बाजार  में  बेचा
 ha

 जाता  यह  परिस्थितियों  पर  यदि  तो  उन्होंने  किन  उपायों

 निर्भर है  ।  कभी  मांग  कम  होती है  तथ  माल  के  किये  जाने  का  सुझाव  दिया  है
 ?

 चोर  बाजार  में  नहीं  बेचा  जाता  है  ।  कभी
 वेद  दिक-काय॑  उपमंत्री  अनिल

 मांग  अ्रधिक  होतीਂ  है  कदाचित  माल
 कण  )  इन  देशों

 के
 रमण  के

 चोर  बाज़ार  में  बेंचा  जाता  है  ।
 दौरान  में  उपमंत्री  महोदय  ने  वहां  पर

 पंचायतें  तथा  सहकारी
 स्थित  भारतीय  दूतावासों  के  काम  को  जिसमें

 प्रचार  विभाग  का  काम  भी  शामिल  है
 *८.  श्री  झूलन  सिन्हा  :

 क्या  योजना

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रथम
 ध्यान  देखा

 था  1

 पंच  वर्षीय  योजना  में  योजना aan  द्वारा  (a) उनके  निष्कर्षों
 पर  जिन्हें  सुचित

 ग्राम  पंचायतें  तथाਂ  संस्थानों  के  किया  जा  रहा  पुरा  ब्रिटिश  किया

 जायेगा  जिससे  विदेशों  में  किये  गये  प्रचार
 छोटे  स्तर  पर  सिचाई  तथा  अन्य  विकास

 कार्य  में  प्रयोग  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  जो  ara  में  सुधार  किया
 जा

 सके
 ।
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 श्री  एस०  एन०  दास  :  में  जान  सकता  तथा  (2)  rare  के  सम्बन्ध  में  नियुक्त

 किये  गये  बोर्डों  तथा  समितियों  के  कौन '  कौन
 हूं कि  क्या  इस  भ्रध्ययन से  संगठन

 या  प्रचार

 के  तरीकों  तथा  साधनों  के  सम्बन्ध  में  कई  सदस्य  है ं?

 त्रुटियां  ज्ञात हुई  हें  ?
 (a)  उनकी  नियुक्ति  या  नामकरण

 अनिल  के०  चन्दा  में  wy  किस  झ्राधार  पर  किया  जाता  है  ?

 करता  हूं  कि  यदि  हम  विदेशों  में  प्रभावी
 वाणिज्य  मंत्री  (at

 प्रचार  करना  चाहते  हें  तो
 हमें  बहुत

 अधिक

 घन  व्यय  करना  होगा  |
 इस  समय  ऐसी

 तीन  सि  जयां  अर्थात्  :

 (१)  आयात  परिषद्

 श्री  एस०  एन०  में  जानਂ  सकता
 (2)  निर्यात  मंत्रणा  परिषद

 हूं  कि  क्या  उन  सुझावों  पर  जिन्हें  कार्यान्वित

 करने  का  विचार  किया  गया  इस  समय  (3)  रूई  arara  मंत्रणा

 तीनों :  समितियों  के  सदस्यों  at  एक की  अपेक्षा  अधिक  व्यय  होगा  ?

 सूची  संगीत
 की  जाती है  ।

 श्री  अनिल क०  चन्दा  :  मुझे  संशय  है
 शिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  २]

 कि  किसी  भी  प्रकार  के  सुधार  के  कारण  कुछ

 अतिरिक्त  व्यय  को  करना  ही  होगा
 विभिन्न  सम्बद्ध  हितों  के

 शी  एस०  एन०  दास  में  जान  सकता
 निधान  को  जिनके  साथ  संतुलित  प्रादेशिक

 क्रिया  की  श्राकव्यकता  ate  दरमियान  व

 हूं  कि  क्या  इन  सुझावों  के  कार्यान्वित
 छोटे  ब्श्य्पारियों  तथा  इन  ,  नियंत्रणों  के

 किये  जानें  की  दशा  में  इस  विभाग  में
 कार्यान्वित  होने  से  सब  से  aha  प्रभावित

 चोरियों  को  बढ़ाना  होगा  ?

 होने  वाले  sonia  के  पर्याप्त  प्रतीति
 श्री  अनिल  के०  चन्दा  निस्सन्देह  घनत्व  को  विचाराधीन  गया

 में  कर्मचारियों  की  संख्या  के  बढ़ाये  जाने  के

 पक्ष में  हूं  ।
 रूई  स्थापित  मंत्रणा  समिति  सदस्य

 व्यापार  तथा  अ्रायोगਂ  से  लिये  गये  हें  तथा
 डा०  रास  सुलग  fag:  में  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  माननीय  उपमंत्री  ने  इस  समस्या
 अपने  अपने  क्षेत्र  में  विस्तृत  प्रभुत्व  के  प्राकार

 पर  चुने  गये
 का  कोई  तुलनात्मक  अध्ययन  किया  है  ?

 क्या  उन्होंने  दूसरे  देशों  के  कार्यों  को  देखकर
 श्री  एन०  एल०  जोशी :  में  जान  सकता

 इस  समस्या  को  झ्रच्छी  तरह  से  समझने  का  हूं  कि  क्या  कोई  सदस्य  किसानों  का  भीਂ

 प्रयत्न  किया  है  ग्र्थात ष्ष्  क्या  उन्होंने  इस  ज़ोर  निमित्त  करता  है  यदि  करता  है  तो

 वह  कौन हैं  ? ध्यान  दिया  है  कि  पाकिस्तान  किस  प्रकार

 प्रचार
 कर  रहा  है  तथा  धन  के

 श्री  कर मरकर  :  कृषि  का

 व्यय  से  ?
 तो  नहीं  जहां  तक  में  देखता  हुं  ।  ara  किस

 श्री  अनिल  क०  नथ चन्दा थके  जी  हां  ।  समिति
 के  बारे  में  पुछ  रहे  हें

 ?

 निर्वात  तथा  आयात  मंगला  बोड़  श्री  एन०  एल०  जोशी  सायत  तथा

 १०.  श्री  :  क्या
 निर्वात  समितियों  के  बारे  में  ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  श्री  कर मरक फर  जेसा  कि  मेंने  निवेदन

 कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  (१)  निर्यात  इन  सदस्यों  को  कर्मचारी
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 व्यापार  तथा  उपभोक्ताओं  तथा  श्री  राजा  रमण  :  में  जान  सकता  हूं

 संसद-सदस्यों  में
 से  चुना  गया  है  |  क्या  सरकार  ag  निचय  कर  सकी  हूँ

 यह  सहायता  कितने  समय  तक  दी  जायेंगी  ?
 विस्थापित  विद्यार्थी

 श्री  ज०  कज  भोंसले  :  हम  करते *
 ११.  श्री  राधा  रमण

 :
 क्या  पुनर्वास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  फेंकी  १६५६  तक  सारा  उत्तरदायित्व

 बधित  राज्यों  द्वारा  ले  लिया  जायगा  |

 )  क्या  विस्थापित  विद्याथियों  की

 श्री  एस०  ato  देव  :  कया
 में  राज्यवार झ्ाथिक  सहायता  के  निमित्त  कोई  योजना

 a
 ह  तथा  झांकने  जान  सकता  हूं  ?

 श्री  जे०  #०9  :  इस  वर्ष  हमने यदि  है  तो  सरकार  ने  इस  योजना
 बम्बई  को  ८  लाख  पंजाब  को  २०  लाख

 के  लिये  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  है
 ?

 मद्रास  को  १४,०००  उत्तर

 पुनर्वास
 उपमंत्री

 जे०  के०
 को  १०  लाख  मध्य  प्रदेश को  १,  VY,cco

 (¥ ) oT at  पेप्सू  को  २  लाख  राजस्थान  को

 )  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  जाये  ३  लाख  मध्य  भारत  को  ३०,०००

 विस्थापित  विद्याथियों  को  प्रत्यक्ष  सहायता  सौराष्ट्र  को  ७०,०००

 देने के  लिये  चालू  वित्तीय  में  ५७,८  ३,७००  बाद  को  %yooo  दिल्ली  को  १०  लाख

 रुपये  की  मंजूरी  दी  गई  है  ।  पूर्वी  पाकिस्तान  अजमेर  को  ६०,०००

 से  wa  विस्थापित  विद्यार्थियों  के  सम्बन्ध  को  ३४,०००  कच्छ  को  22,000

 में भी  इसी  प्रकार की  सुचना  एकत्र  की  जा  को  १४,०००  विन्ध्य

 रही है  तथा  उसे  यथा  समय  सदन  पटल  पर  प्रदेश  को  १०,०००  हिमाचल  प्रदेश

 रख  दिया  जायेगा  |  को  १०,०००  रुपये  बिलासपुर  को

 श्री  रमण  :  a  सकता  हूं
 ७००  रुपये  दिये  हे  ।

 कि  इस  पर  tt  तक  कुल  कितने  धन  का

 कोक  भट्टी
 संयन्त्र

 व्यय  किया  गया  है
 ?

 उत्तर  केवल  चालू

 वर्ष  के  लिये  स्वीकृत  धन  ui  के  सम्बन्ध  क्यूट  श्री  एस०  सी ०  सामन्त  क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंग े:

 श्री  ज०  क्क्  भोंसले  :  प्रति  वर्ष  सुन्दरी  में  एक  कोक  भट्टी  संयत्र

 ब्लाक  एक  करोड़  रुपये  का  है  ।  पिछले  तीन  की  स्थापना
 के

 कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 वर्षों  से  हम  इतनी  ही  धन-राशि  व्यय  करते  संयत्र  की  स्थापना  सम्बन्धी  कायें

 झरा
 करने  वाले  का

 श्री  राधा  रस  :  क्या  में  इसका  लाभ
 इस  कार्य  का  ठेका  दिये  जाने  की

 उठाने  वाले  विद्यार्थियों  की  संख्या  जान  सकता
 ्

 तथा  किस  दिनांक  को  साथ  के  साथ  किये

 ह
 f

 गये  इस  ठेके  पर  शल्योपचारिक  रूप  से  हस्ताक्षर

 किये  गये  ;
 श्री जे०  क्क्०  भोंसल े:  में  परिश्रमी

 पाकिस्तान  के  बारे  में  बतला
 रहा  हूं--संख्या  इस  क़रार  के  पक्षों  के  नामक

 2,X0,000  से  अधिक  है  ।  कया  हैं  ;



 ayo
 श्रे  मौखिक  उत्तर  १६  फर  ry

 मौखिक  उत्तर

 किस  तिथि  से  इस  संयत्र  द्वारा
 को

 जो
 पहले  से  ही  कार्यक्रम  में  शामिल  नहीं

 उत्पादन  काय  आरम्भ  किये  जाने  की
 किये  गये  प्राप्त  करने  के  उपाय  किये  जायंगे  ।

 की  जाती है  ;  तथा
 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  में  जान

 इस  समय  प्रदाय  के  स्रोत
 ?

 सकता  हूं  कि  इस  संयंत्र  द्वारा  उत्पादन  के  पूर्ण

 रूप  से  काय  area  कर  दिये  जाने  की  दशा
 उत्पादन  मंत्री  के सभा सचिव (at  आर०

 :
 कार्य  अनुसूची के  अनुसार

 में  कुल  कितना  कोक  तैयार  हो  सकेगा  ?

 चल  रहा हू  ।
 शी  आर०  जी०  दुबे  :  प्रत्यादित  सामर्थ्य

 ६००  टन  प्रति  दिन  है  ।
 मेसर्स  काल  जी०  एम०

 बी०  एच०  रिलीज़  जर्मनी  ।  श्री  एस०  Ato  सामन्त :  में  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  यह  परिमात्रा  सुन्दरी  फैक्टरी  के
 art  को  2  अगस्त  ,  १९५२  को

 लिये  काफ़ी  होगी  अथवा  हमें  दूसरे  स्रोतों
 कार्य  करने  का  अनुदेश  दिया  गया  था

 तथा  औपचारिक  क़रार पर  १९
 से

 भी  कुछ  मात्रा  प्राप्त  करनी  होगी  ?

 श्री  आर०  जी०  दबे  यह  काफी 2843.0  को  हस्ताक्षर किये  गये  थे  |

 tad  wearer  एन्ड
 रहेगा

 केमिकल्स  तथा  tad  चाय

 काले  पश्चिमी जर्मनी  ।  केश  श्री  एन०  एम
 ०  लिंगम :  क्या

 मध्य  2eyy F TTT के  लगभग  |  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 इस  समय  कोक  मैसेज  इन्डियन  कृपा  करेंगे  :

 स्टील  कम्पनी  से  लिया  जाता  है  ।
 गत  तीन  वर्षों में  भारत में

 ay  उत्पादित  चाय  की मात्रा ; श्री  एस०  सी
 ०

 सामन्त
 :  क्या  में  इस

 संयंत्र

 की  स्थापना  सम्बन्धी  इस  समय  के  व्यय  को  निर्यातित  मात्रा  ;

 जान  सकता  हूं  तथा  कया  बाद  में  यह  व्यय  कुछ  भारत में  बेची  गई  मात्रा  ;  तथा

 art  हो  जायगा ?  भारत  में  चाय  के  आन्तरिक

 श्री  आर०  जी०  qa  :  संभावित  व्यय  उपयोग का  प्राक्कलन

 R34  लाख  रुपये  है  ।
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  में  जान  सकता  टी०  :  तथा

 हूं  कि  क्या  उपोत्पाद ों  को  प्राप्त  करने  का  कोई
 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता

 उपबन्ध  यदि  एसा  ह  तो  वे  क्या  हें  ?  दिखाये  परिशिष्ट
 १,अनुबन्ध  संख्या  ३]

 श्री  आर०  जी०  दुबे  अभी  इस  पर  ठीक  ठीक  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं है  । विचार  नहीं  किया  गया  है  ।

 लगभग  १७००  लाख  पौंड  । उत्पादन  मंत्री  क ७  सी ०  :

 क्या  में  बता  सकता  कि  कुछ  श्री  एन०  एम०  लिंगम  विवरण  से

 उपोत्पाद ों  को  प्राप्त  करने  का  विचार  किया  पता  चलता  है  कि  उत्पादन  कम  हो
 गया  है  तत्काल  तो  उनके  नाम  बता  नहीं  रहा |  क्या  सरकार  ने  इस  कमी  के  कारणों

 सकता  हूं--तथा  बाद  में  अरन्य  अरन्य  उपोत्पा दों  की  जांच की  हैं  ?
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 श्री  ठी०  कृष्णमाचारी  माननीय  श्री  ठी०  ठी ०  कृष्णमाचारी  :  इस  बात

 सदस्य  भली  भांति  हे  कि  गत  वर्ष  कम  को  तो  सब  लोग  जानते  हे  श्रीलंका

 मूल्यों  के  कारण  हमें  अनेक  कठिनाइयों  का  कुछ  हद  तक  इण्डोनेशिया  ;  फाकिस्तांन

 सामना करना  था  |  इस  का  एक  कारण  और  अब  पूर्वी  भी  इस  क्षेत्र  में

 यह  बताया गया  था  चाय  .  निकृष्ट  प्रवेश कर  रहा  है  |

 प्रकार
 की  थी  ;  उसमें  बहुत  सी  गांठें  थीं  ।

 पटसन  जांच  आयोग
 बागान-स्वामियों  ने  इस  ag

 छांट  कर  पत्तियां  तोड़ीं  और  उनके  *१५  श्री  न  पी०  सिन्हा  :  क्या

 संगठनों  ने  कुछ  हद  तक  स्वेच्छा पूर्ण  नियंत्रण
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
 अपने

 आप
 पर  लागू

 fea  इसके

 उत्पादन  में  स्वल्प  कमी  हुई  हैं  क्या  कच्चे  पटसन  तथा  पटसन

 श्री  एन०  एम०  लिंगम
 :  एक  ओर  बढ़ता

 की  वस्तुओं  की  विक्रय-प्रथाओं  की  जांच  करने

 हुआ  निर्यात  एवं  आंतरिक  उपयोग  के  लिए  के  लिये  नियुक्त  किये  गये  आयोग  ने  अपना

 बढ़ती हुई
 और

 दूसरी
 और

 हुआ

 दोनों  के  बीच  की  खाई  को  at  उसकी  माया

 मिटाने  के  लिए  क्या  करने  का  सरकार  का  सिफारिशें  क्या  हैं  तथा

 विचार हे  ?  इस  अयोग  पर  अब  तक  किया

 श्री  टो०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  मेरी  राय
 गया  कुल  व्यय ?

 हू  कि  माननीय  सदस्य  ने  समस्या  को  परवाह
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (att  टी०

 रूप.म॑  सामने  रखा  ह  ।  हम  इसी  कोशिश में

 हं  कि  इस  खाई  को  किस  प्रकार  मिटाया  जाय  ।
 टी ०  कृष्णमाचारी  )  अभी  नहीं  ।

 श्री
 एन०  एम०  लिंगम  :

 क्या  सरकार  प्रदान  नहीं  उठता
 |

 को  विदित  हे  कि  अभी  चाय  की  संसार  में  ८  १९५४ तक  लगभग

 कमी  हे  और  हम  अन्य  देशों  के  विशेषत  २२०००  स्वयं  |

 श्रीलंका  के  समान  संसार
 की

 मांग
 को  पुरी  श्री  कण  पी०  सिन्हा  क्या  आयोग

 करने  के  लिये  आगे  नहीं  बढ़  रहे  हें
 ?

 द्वारा  कोई  अंतरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया

 श्री  टी०  gto  कृष्णमाचारी  :  मं  नहीं

 कहूंगा  कि  यह  बात  बिल्कुल  सही  है  ।  चाय
 श्री  टी ०  टी०  कृष्णमाचारी  :  हमने

 के  उपयोग  में  अनेक  कारणोंवश विधि  हो

 गई  है  जैसे  कि  इंगलिस्तान में  चाय  के  राशन
 केवल  अन्तिम  प्रतिवेदन ही  मांगा  ह

 कोयला का  हट  जाना  तथा  इंगलिस्तान  के  चाय  संचय

 का  २०००  लाख  पौंड  से  १०००  लाख  पौंड

 तक  हुआ  संकोच  ।  में  नहीं  मानता  कि  इसके
 * PE  श्री  पी०  ato  बोस  :  क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 लिए  दिय  गये  अन्य  कारण  सही  g—at  से

 कम  में  नहीं  कह  सकता  कि  वे  सही
 १९५२  तथा  १९५३  में  प्रतिवर्ष

 निर्यातित कोयले  की  कल  मात्राएं  ;
 श्री  ममिस्वामी  :  क्या  उन  देशों  के

 नाम  जान  सकता हूं  जो  चाय  उत्पादन  में  जिन  स्थानों  को  कोयला  भजा

 भारत  के  साथ  स्पर्धा  करते  हैं
 ?

 गया  उनके  नाम  ;  तथा
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 क्या  भारत  सरकार  को  सुचना  श्री  आर०
 जी०  दुबे  :  जहां  तक  मुझे

 देकर  या  बिना  सूचना  उत  स्थानों  विदित  ऐसी  कोई  व्यवस्था नहीं  है

 से
 कोयले  का  पुननिर्माण  किया

 गया  है
 ?

 नारियल  की  जटा  का  सामान

 उत्पादन  मंत्री  के  सभा सचिव  *2¢,  श्री  बाल्मीकि  :  क्य  वाणिज्य

 आर०  जी०  तथा  (@)
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 १९५२-५३  तथा  १९५३-५४

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  ४]  में  कहां  कहां  और  कितने  कितने  मूल्य  की

 भारत  सरकार  को  सुचना  देकर  नारियल  की  जटा  की  चटाइयां  और  सुतली

 किसी  कोयले  का  पुनर्निर्माण  नहीं  हुआ है  निर्यात की  गई  ;  तथा

 aye  न  ऐसे  किसी  पुननिर्माण  की  जानकारी  कौनसा  देश  सब  अधिक
 हमें  मिली है  ।

 नारियल  की  जटा  का  सामान  आयात

 श्री  पी०  सी०  बोस :  विवरण में  बताया

 गया  है  कि  १९५२  में  ३३०००००  टन
 वाणिज्य  मंत्रों

 कोयला  निर्यात  हुआ  जब  कि  343.0  में
 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रख

 १९०००००  टन  इस  आकस्मिक  कमी  का

 कया  कारण है  ?
 जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनु

 संख्या ५]

 श्री  और०  जी०  दुबे
 :

 वर्ष  इंगलिस्तान ।

 १९५१  तथा  @Q4R2q  परिस्थितियां  असाधारण

 श्री  बाल्मीकि  :  इस  सामान  के  बारे
 उदाहरण  के  तौर  इंगलिस्तान तथा

 युरोप  में  कोयले  की  कमी  थी  ;  दक्षिण
 में  कुछ  देशों  at  शिकायतें आई  तो  क्या

 इस  जटा  के  बने  हुए  सामान  की  क्वालिटी  को
 अफरीका  में  भी  परिवहन  की  अड़चनें  उपस्थित

 हुई  इसीलिए  १९५१-५२ में  असाधारण
 बढ़ाने ंके  लिये  कुछ  किया  गया  है  ?

 वृद्धि हुई  किन्तु  १९५३  में  ये
 श्री  करम सरकर  :  उसके  बारे  में  कोई

 यां  समाप्त हो  16.0  |  शिकायत नहीं  आ  रही  है

 श्री  पी०  ato  बोस
 :

 क्या  यह  मानਂ
 श्री  बाल्मीकि  :  सूचक  १९५२-५३  में

 लिया  जाय  कि  १९५२-५३  के  आंकड़े  ही  ४५४  लाख  का  सामान  बाहर  गयाਂ  जबकि

 १९५३-५४ में  ३५८  लाख  का  ही  गया  ।

 यह  कमी  क्यों  हुई
 ?

 श्री  आर०  जी०  दुबे  :  में

 माननीय सदस्य  का  ध्यान  १९५० के  आंकड़ों  श्री  कर मरकर :  यह  ठीक  क्योंकि

 बाहर  से  उन्होंने  सामान  नहीं  इसलिये ओर  आकर्षित  करता  हूं
 ।

 यदि  १९५०

 कम  TAT  | के  आंकड़ों  की  १९५३  के  आंकड़ों से  तुलना

 की  जाए  तो  वास्तविक  स्थिति  प्रकट  हो  जाती  श्रीमती पणजी  चक्रवर्ती  :  क्या  सरकार  इस

 हैं  ।  विषय  में  जांच  कर  के  इन  वस्तुओं  के  लिये

 अन्य  मण्डियों  gen  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 थ्री  पी०  ato  बोस  :  क्या  कोयले  के

 पूर्णिया  के  at  में  तथ्य  मालूम  करने  की  श्री  करमरकर
 :

 यह  सदैव  हमारी

 कोई  व्यवस्था  विद्यमान है
 ?
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 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  इस  बारे

 में  कोई  विशेष  कार्यवाही  की  गई  है  और  यदि  योजना के  लिए  नहीं  ।

 तो  परिणाम  क्या  निकला  ?

 श्री  बल्लाथरास :  क्या  मद्रास  राज्य

 श्री  कर सरकर  :  इन  परिणामों की
 ने  अपनी  सूची  भेजी  हैं

 ?

 गणना  आसानी  से  नहीं  की  जा  सकती  ।
 श्री  नन्दा

 हमारे  प्रयास  जारी  रहते  है  ।  हम  इस  समय  सारे  wet

 पर  विचार  कर  रहे  हें  और  अतिरिकऋ  भविष्य

 थी  रघुरामय्या :  मेरा  सुझाव
 a  कि  में इस  दशा  मे  पग  उठाय  जायेंगे |

 इसी  के  साथ  साथ  wet  संख्या  ३१  को  भी

 लिया  जाय  जो  इससे  संबंधित  है  |  श्री  रघुरामय्या :  कया  में  राष्ट्रपति  के

 अभिभाषण  के  उस  अंश  का  उल्लेख  कर  सकता
 शी  नन्दा  :  ag  way  प्रकार  का  प्रदान

 हूं  जिस  में  यह  कहा  था  कि  पंच  वर्षीय  योजना

 में  कृष्णा  को  सम्मिलित  गया  हैं

 अध्यक्ष  महोदय :  हम  प्रदान  संख्या  १९  और  बतलाऊं कि  कृष्णा  आंध्य  राज्य  में  से

 लेंगे  बहती है  ।

 श्री  ये  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 *
 ४९,  श्री  योजना  मंत्री  की  नई  परियोजनाएं हैं  ।

 आंध  राज्य  की  उन  मुख्य  परियोजनाओं  के  श्री  टो०  एन०  सिह  :  प्रथम  पंचवर्षीय

 बताने  की  कृपा  करेंगे  जिन्हें  द्वितीय  योजना  की  कितनी  योजनाएं  पांच  ag  की

 पंचवर्षीय  योजना  में  समाविष्ट  करने  का  अवधि  में  पूरी  होने  की  संभावना  है

 सरकार का  इरादा  है  ?  और  कितनी  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  की

 योजना  व  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री
 अवधि  में  जारी  रहेंगी  ?

 ्
 :  योजना  आयोग  ने  अभी  श्री  नन्दा  :  में  एक  बात  स्पष्ट  कर  देना

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  चाहता हूं  ।  सिंचाई तथा  विद्युत  की  योजनाओं

 के  बारे  में  राज्यों  को  अपने  अपने  प्रस्ताव योजनाओं  पर  विचार  नहीं  किया  है
 ?

 भेजने  के  लिए  कहा  जा  रहा  हैं  जिन  पर  एक
 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  :  क्या

 आंधी  राज्य
 विशेष  समिति  द्वारा  विचार  किया  जाएगा  |

 ने  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना में  समावेदन  क
 श्री  टी०  एन०  सिंह  :  क्या

 लिये  किन्हीं  परियोजनाओं  की  सिफारिश

 की  हूँ
 ?  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  दिया  जा  चुका  है

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगला श्री  नन्दा  :  द्वितीय  पंजवर्षीय

 योजना  के  लिए  किसी  की  नहीं  ।  प्रत  लेते  हे  ।

 श्री  बल्लाधरास  :  केन्द्रीय  सरकार  eq  से  आयात

 ने  सभी  राज्यों से  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  *Ro,  श्री  ato  एस०  प  क्यां

 में  समावेदन के  लिए  अपनी  अपनी  परियोजनाओं  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 की  सूची  मंगवाई  है
 ?

 श्री  नन्दा
 :

 जी  हमने  सूचियां अवश्य  (®)  सन्  १९५४  के  दौरान  में  रूस

 मंगवाई  थीं  किन्तु  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  से  आयात  किए  गए  मिट्टी  के  पेट्रोल
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 i
 तथा  अन्य  सम्बद्ध  वस्तुओं  की  मात्रा  तथा  श्री  नन्दा  :  दो  समितियां  2  एक

 मूल्य  और  यंत्रों  के  प्रमापीकरण

 ~
 क्या  ये  वस्तुएँ  दोनों  देशों

 के  आदि  के  लिए  ये  सिफारिशें  उपकरण

 तथा  यंत्र  समिति  को  निर्दिष्ट  कर  गईं मध्य  हुए  वस्तु  विनिमय  समझौते  में

 लित  ?  थीं में  समझता  हुं  कि  उसकी  सिफारिशें

 वाणिज्य  मंत्रो  (5  री
 एक  या  दो  मास  में  प्राप्त  हो  जायेंगी  और

 तब  कार्यवाही  की  जाएगी  1  दूसरी ये  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भारत  तथा  रूस  के  मध्य  कोई
 समिति  जो  बांधों  में  मिट्टी  कंकरीट

 भरने  और  चिनाई  का  कायें  करने  की  दरों
 वस्तु  विनिमय  समझौता  नहों है  ।

 के  सम्बन्ध  में  निर्मित  की  जा  रही  है  ।  अन्य
 नदी  परियोजनाओं  सम्बन्धी  गोष्ठी

 प्रस्ताव  भी  सम्बन्ध  में  निर्णय

 QR  श्री  बो  ato  क्या
 लिये  गये  हैं  ।

 सिचाई  तथा
 विद्युत  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  :  श्री बी  सी०  दास :  क्या  गोष्ठी  में

 नंगल  में  नदी  घाटी  इस  बात  पर  चर्चा की  गयी  थी  कि  विभिन्न

 पर  कोई  गोष्ठी  हुई  थी  ;
 परियोजनाओं  के  अनुभव  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  श्रमिकों  का  उत्साहपूर्ण  सहकार गोष्ठी  में  सम्मिलित  हुए

 के  नामਂ  ;  और
 किस  प्रकार  प्राप्त  किया  जाए  ?

 क्या  निर्णय  लिए  गये  ?

 a

 श्री  नन्दा  :  यह  भी  किया  जा  रहा

 योजना  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रो
 @  |

 ॥  :
 जी  at

 और  एक  विवरण  सदन  श्री  बस्लायरास :  क्या  इस  गोष्ठी  में

 पटल
 पर  रक्खा  जाता है  ।  परिशिष्ट  समस्त  भारत के  प्रतिनिधियों को  भाग  लेने  को

 १,  अनुबन्ध  संख्या  ६]  कहा  गया  था  अथवा  केवल  कुछ  राज्य  विशेषज्ञों

 श्री  ato  ato  दास :  क्या  में  जान
 से  ही  कहा  गया  और  क्या  में  जान  सकता

 सकता  हुं  कि  गोष्ठी  की  सिफारिशों  हूं  कि मद्रास  राज्य  ने  अपना  कोई  प्रतिनिधि

 अंतिम  निर्णय  कब  किए  जाएंगे  ?  भेजा है  ?

 श्री  निर्णय  किए  जा  रहे  हें  ।  श्री  नन्दा  जिन  राज्यों  में  कि  बड़ी

 कुछ  निर्णय  कर  लिए  गये  हैं  और  कुछ  बाद  नदीਂ  घाटी  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की

 में  वि
 न्यू

 |
 जा  रही  हैं  उनसे  अपने  प्रतिनिधि  भेजने  को

 श्री  बी०  ato  क्या  में  जान  कहां  गया  और  जिन  लोगों  ने  भाग  लिया

 सकता  हुं  कि  ये  कब  किए  जायेंगे  |  था  उनकी  सूची  विवरण  मं  दी  हुई  है  ।

 श्री  वे  विभिन्न  समितियों  को
 श्री  वल्लाथरास  :  क्यां  मद्रास ने  अपने

 सौंप  दिए  गये  हें  ।
 प्रतिनिधि  भेजे  हैं

 ?

 श्री  बी०  ato  क्या  में  जान
 tz

 सकता  हूं  इन  समितियों  द्वारा  निर्णय  अध्यक्ष  महोदय  :  अब  इम  अगला

 कब  तक  किए  जायेंगे  ?  अरदन ठेंगे
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 हीरा कुड में  विस्थापित  व्यक्तियों का  श्री  हाथी  :  संख्या  तो  मुझे  महीं

 पुनर्वास  किन्तु  १९५३  तक  ave  व्यक्तियों

 २९२.  श्री  आर०  एन०  एस०  देव :  को  ज़मीनें दी  गयी  हें

 कया  सीमाई  तथा  विद्युत  मंत्री  १०
 भी  टी०  एन०  fag  :  क्या  में  जान

 १९५३  को
 हीरापुर  परियोजना  क्षेत्र  में

 सकता  हूं  कि  कितनी  ज़मीन
 दी

 गयी  है  ?

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  सम्बन्ध

 में  पूछ  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या ८२५  का
 श्री  हाथी  :  मेरे  पास  ये  आंकड़े  नहीं  हें  ।'

 निदेश  करके  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 :

 श्री  सारंग घर दास  :  क्या  में  जान  सकता

 प्रस्तावित  ६७,000  एकड़  हूं  कि  जो  ज़मीनें  विस्थापित  व्यक्तियों  को

 भूमि  में  से  अब॑  तक  कितनी  खेती  योग्य  बनाई  नहीं  दी  गयी  हें  वहां  पर  क्या  उड़ीसा  सरकार

 गयी  है  ;  द्वारा  परियोजना  से  प्राप्त  होने  वाले  रुपये  से

 खेती  की  जा  रही  है
 ? इस  कार्य  में  अब  तक  कितना

 व्यय  किया  गया
 श्री  हाथी  :  उड़ीसा  सरकार

 भूमि  उद्धार  केन्द्रों  में  जिन  का  कार्यक्रम  यह  हे  कि  वर्ष  प्रति  वर्ष

 परिवारों  को  भूमि दी  गई  ह  उनमें से  कितने  द्यकतानसार, भव्य  जमीन  पुनरुद्धारित करती  है

 परिवार उन  क्षेत्रों  में  पुनर्वास  के  लिये  भेज  दिए  अभी  जलाशय  में  कोई  ज़मीन  नहीं  गयी  है  ।

 गए  हैं  ;

 क्या  इन  क्षेत्रों  में  कोई  प्रयोगात्मक  बनाने  के  निमित  ली  गयी  थी  और  इसे  बांट

 दिया  गया  हैं  ।
 खेती  की  गयी  है  ;  और

 यदि  तो  (१)  उस  पर  डा०  नटवर  विस्थापित  व्यक्तियों

 कितना  व्यय  (२)  उससे  कितनी  आय  से  सम्बन्धित भ  को  gag  करने के  लिये

 हुई और
 (३)

 प्रति  एकड़  कितनी  औसत
 तीन  कार्यालय  हें  :  एक  तो  भूमि-अज॑न  के

 उपज  हुई  ?  दूसरा  भूमि-पुनरुद्धार  के  लिए  और

 सिचाई  .  तथा  विद्युत  उपमंत्री  तीसरा  पुनर्वासन के  लिये  ।  में  ने  अभी  अभी

 :.  (=). 7% तक  सूचना  देखा  हैं  कि
 ४८

 गांवों  के  गांव  वालों  को  अपनी

 ज़मीनें  और  मकान  छोड़ने  के  नोटिस  दे  दिये  गए
 लित  की  जा  रही  हैं  तथा  यथासम्भव  after

 सदन  पटल  पर  रक्खी  जाएगी  |  di  उत्तर  मिला  है  कि  अभी  कोई  सूचना

 संकलित नहीं  हुई  हे  ।  उन  लोगों का  क्या
 डा०  नटवर  पांडे  :  क्या  यह  सच  है

 कि  विस्थापित  व्यक्तियों के  पुनर्वास  के  लिए

 नसीब  होगा  fare  कि  इस  ae  मानसून

 प्रारम्भ  होने  से  पहले  जाना  हैं
 ?

 जो  ज़मीनें  सरकार  द्वारा  पुनरुद्धारित की  गयी

 हें  उन  पर  लगभग  १०  वर्ष तक  खेती  नहीं  अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  माननीय

 की  जा  सकती ?  सदस्य  दूसरे  at  की  सूचना  दे  सकते हैं

 श्री  बन्दा  यह  सच  नहीं है  ।  श्री  सारंग धर  दास :  मेरे  का  उत्तर

 श्री  टी०  gon  सिंह
 :  सरकार  द्वारा  नहीं  मिला

 ।
 में  जानना  चाहता  हुं  कि  इस

 प्राप्त  नवीनतम  सूचना  के  इस  बात  की  दृष्टि  में  कि  उड़ीसा  सरकार  ज़मीनों

 का  पुनरुद्धार  कर  रही  BA  समझता  हूं

 कि  ५,०००  एकड़  भूमि  का  पुनरुद्धार  किया
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 जा  चुका  है--क्या  वे  ज़मीनें  विस्थापित  श्री  पी०  जेन  :  यह  सब  काय  की

 व्यक्तियों  को  नहीं  दी  क्या  उन  ज़मीनों  प्रगति पर  निसार  हैं  ।

 पर  खेती  की  जा  रही  क्योंकि  अन्यथा  उन
 श्री  मुनि स्वामी :  क्या  में  जान  सकता

 पर  फिर  जंगल उग  आएगा  ?
 हूं कि

 किन
 वर्गों

 के
 विस्थापित  व्यक्तियों

 श्री  हाथी
 :

 कुछ  ज़मीनों पर  जहां  लोग  को  मुआवज़े  के  भुगतान  से  वंचित  रक्खा  गया

 आए  नहीं  उड़ीसा  सरकार  द्वारा

 फार्मों  के  प्रयोजन  से  खेती  की  जा  रही  हैं  ।
 किए  पी०  जेन  :  जिनके  कि  कोई

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  मुआवजा  दावे  नहीं  gt
 फिल्में

 २३,  श्री  गिडवानी  :  क्या  पुनर्वास  *
 २५.  ठाकर  लक्ष्मण  सिह  चरक :

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बतलाने

 दिल्ली  और  जलंधर  की  कृषि  करेंगे  fie  क्या  फिल्म  सेंसर  बोर्ड

 प्रदेशों  में  २६  १९५४  कितने
 द्वारा  अस्वीकृत  किन्हीं  फिल्म  ं  को  सरकार  के

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  मुआवजा  दिया  गया  ;
 पास  अभ्यावेदन  किए  जानें  पर

 -
 प्रदर्शित

 और
 करनें  की  अनुमति  दी  गयी  थी

 ?

 कुछ  कितनी  राशि  दी  गयी  ?
 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०  :
 जी  हां

 ।
 केन्द्रीय  सेंसर  बोर्ड  के

 और
 पंजाब

 में  ६५१५  दावेदारों  निर्णय  पर  अपील  किए  जाने  पर  कुछ  फिल्मों  को

 को  कच्चे  ग्हावासों  के  मुआवजे  के  रूप  में  प्रदर्शित करनें  की  अनुमति  दी  गयी
 थी

 ।'

 १७,९७,९२५  रु०
 का  भूगतान  किया  गया  है  ।  ठाकर  लक्ष्मण  सिह

 चरक  :  कया  में  सेंसर

 राजस्थान  में  ५०२  गे  र-पंजाबियों  उनके  बोर्ड  द्वारा  इन  फिल्मों  के  अस्वीकृत  किये

 कृष्य-भूमि  के  दावों  की  जांच  करने  के  च्  जाने  का  कारण  जान  संकता  जिनके  विषय
 में

 १६,०००  एकड़  से  कुछ  अधिक  भूमि  दी  गयी  केन्द्रीय  सरकार  ने  बाद  में  भ्र तुम ति  दे
 दी

 है  ।  इसके  जनवरी  १९५४  के
 Blo  केसकर  :  सरकार  द्वारा  दिये  गये

 at  बम्बई  तथा  दिल्ली  में  २३०  निंदेशों  के  पराधीन  ars  को  फिल्मों  को

 दावेदारों  को  ९,६३,३४६  रु०  की  राशि  का
 या  अस्वीकार  करने  या  उनमें  बाट-छांट  करने

 अंतरिम  मुआवजा  दिया  गया  जलन्धर में  की  शक्ति  मिली  हुई  ह  ate  वह  इस  के  लिये

 मुआवज़ा  देना  १  १९५४
 से  प्रारम्भ  बाध्य  नहीं  है  कि  फिल्म  विशेष  कों  veda

 किया गया  था
 करने  का  कारण  हमें  बतायें  ।  में  कारण

 at  गिडवानी  :  इन  ५१,०००  व्यक्तियों  न  बता  सकूंगा  |

 के  प्राथमिक  वरीयता  के  दावों  का  सरकार

 कब  तक  भुगतान  कर  देने  की  आशा  करती

 श्री  बी०  एस०  मति  :
 में  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  बोर्डे  के  पास  सरकार  द्वारा
 बताये

 में  कोई  तिथि

 गये  कुछ  ऐसे  निधम  जिनके  अनुसार  वह

 श्री  ए०  पी०  फिल्मों  का  सेंसर  ate  यदि  तो  उक्त

 निर्धारित नहीं  कर  सकता  नियमों  के  भ्र ति रिक्त  शर  किस  कारण

 थ्री  गिडवानी  :  क्या  इसमें  दो  अथवा  कार  ने  बोर्ड  के  निर्णय  पलट  दिये  ?

 चार
 अथवा  बारह  मास  लगने  की  सम्भावना

 समझा  |

 डा०  केसकर  में  प्र इनका का  अदाय
 नहीं
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसਂ  प्रशन  तथाਂ  इससे  बाद  में  सरकार  फिल्म  को  देख  कर  यह  निर्णय

 पहले  वाले  प्रदान  में  मूल  बात  यही  प्रतीक  होतीਂ  करती  है  कि  क्या  बोर्ड  कीਂ  बात  सही  है  या

 है  कि
 यदि  सरकार  कुछ  विशेष  कारणों  के  निर्णय  बदल  कर  प्रमाण-पत्र

 दिया
 जाये  ।

 आधार  पर  ही  सेंसर  करने  कीਂ  अनुमति  नहीं
 शोलापुर  मिल  का  मामला

 तो  सरकार  के  लिये  भी  निर्णय  करना
 *२८.  भी  एस०  एन०  दास  क्या

 असंभव  हो  प्रत्येक  बात  के  लिये

 कुछ  afatase  कारण  होने  चाहिये  |
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा

 करेंगे कि  :
 डा०  केसकर  :  जेसा  मेंने  बोर्ड

 )  क्या  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय

 को  एक  साधारण  निदेश  दिया  गधा  है  कि
 के  उस  fata  से  पदा  होने  वाली  परिस्थिति

 कतिपय  अ्राधारों  पर  बोर्डे  फिल्म  को  अस्वीकृत
 पर  विचार  किया  जिसमें  उस  विधि

 कर  सकता  है  या  आपत्तिजनक  बता  सकता  है  |
 को  गैरकानूनी  बताया  गधा  जिसके  wells

 बोर्ड  से  कहा  गया  है  कि  फिल्मों पर  हस  निदेश
 सरकार  ने  शोलापुर  के  वस्त्र  मिल  का  प्रबंध

 के  अनुसार  ही  निर्णय  करे  ।  साधारणतः
 wid  हाथ  में  ले  लिया  था  ;  तथा

 बोर्ड  कौर  उसके  प्रमंडल  के  काम  की  इसਂ  दृष्टि
 (@)  क्या  इस  स्थिति  के  निपटारे  के

 से  देखभाल  की  जाती  है  कि  वे  उस  निदेश  की

 माने  |  जिस  किसी  को  यह  शिकायत  हो  कि
 लिये  कुछ  समाधानਂ  खोजा  गया  कौर  यदि

 तो  क्या ? किसी  मामले  में  असमर्थ नीय  निर्णय  किया

 गया  है  ,  उसे  अरपिल  का  श्रधघिकार  दिया  गया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टी०  कृष्णमाचारी )  : है  ।  चूंकि  बहुत  थोड़ी  adits  हमारे  पास  राती

 Wa:  में  नहीं  समझता  कि  बोर्ड  नियमानुसार  (a)  विषय  विचाराधीन  है  ।

 काम  नहीं  करता  है  |

 श्री  Tao  एन०  दास  :  में  जानਂ

 श्री  बी०  एस०  मुक्ति  :  में  जान  सकता  हूं  कि  सकता  हुं  कि  क्या  इस  निर्णय  से  सरकार  को

 सेंसर  बोर्ड  द्वारा  अस्सी  sa  फिल्मों  स्थिति
 कुछ  प्राथमिक  हानि  हुई  ale  यदि  हुई  है

 देने  से  पहले  सरकार  बोर्ड  से  फिर  परामर्श  तो  कितनी  ?

 करती  है  कौर  यदि  करती  है  तो  क्या  san
 थ्री  zo  टो०  कृष्णमाचारी  :  इस

 बात  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  है  ?
 निर्णय  से  भारत  सरकार  को  कोई  हानि

 अध्यक्ष  महोदय  :  अ्रर्यात  क्या  कपिल  हुई  पर  इस  के  परिणामस्वरूप  हो

 होने  पर  निर्णय  देने  से  पहले  बोड़े  की  बात  सुनी  सकती है  |

 श्री  एस०  एन०  दास
 :

 क्या  में  इस

 के  कार्यान्वय  at  वर्तमानਂ  स्थिति  जान
 डा०  केसकर  :  प्रक्रिया  यह  है  कि  जब

 कोई  यह  समझता  है  कि  उसके  साथ  प्रत्याय
 सकता हुं

 ?

 श्रीਂ  दी०  clo  कृुष्णमाचारो  :  विंमान
 हुआ  कौर  सरकार  के  पास  अपील  करता

 स्थिति  यह  है  कि  वर्तमान  प्रति-व्यवस्था
 तो  बोर्ड  से  उस  निर्णय  से  ब्योरे

 मांगे  जाते  इन  ब्योरों  में  बोर्ड  सपने  कारण  ही  प्रबन्ध  चलाती  रहेगी  ।

 बताने की  कोशिश  करता  है  या  सरकार के
 att  टी०  एन०  fag  :  समाचार-पत्रों

 निदेश  के  उस  भाग  का  निर्देश  करता  जिस के  में  प्रकाशित  होनें  वाले  इस  समाचार  में  कितनी

 अधीनਂ  उसने  फिल्म  को  अझस्वीक़त  किया  है  ।  सचाई  है  कि  सरकार  ale  शोलापुर  मिल
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 श्री  टो० के  मालिकों  के  बीच  कुछ  समझौता  टी०  कृष्णमाचारी  :  मुझे

 प्रकार  का  श्रन्त:कालीन  समझौता  हो  गया  ऐसी  कोई  बात  मालूम  नहीं  है  ।

 जिसके  प्रसार  सरकार  ये  सिल  उनको  लौटाने  श्री  नानादास  :  में  जान  सकता  हूं  कि

 जा  रही  पौर  किलो  भी  निधि  में  संशोधन  क्या  वस्त्र  जांच  समिति  से  सभी  राज्यों

 नहीं  किये  जाएंगे  ?  ौर
 देश  के  सभी  स्थानों  का  दौरा  करने  के  लिये

 श्री  ऊ ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  दुर्भाग्य  कहा  गया है  ?

 से  कुछ  बात  होने  से  पहले  छपने  वाले  श्री  cto  zo  कृष्ण माचा रों  :  नहीं

 area  आराधी  भी  सचाई  नहीं  होती  ।  इस  उससे  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कही  गई  उसने

 में  भी  यही  बात  है  ।  अपना  कार्यक्रम  स्वयं  बनाया  है  ।

 श्री  एन०  जोशी :  में
 जान  सकता

 श्री  डी०  सो०  वर्मा  :  में  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  सरकार  विधि  में  संशोधन  करना
 हूं  कि  इनमें  कितने  हथकरघे  व्यक्तिगत  ग्रा धार

 चाहती  है  ?
 पर  और  कितने  सहकारी  ग्राघार  पर  चलाये

 श्री  दी०  दी  ०  कृष्णमाचारी  :  एक  जाते  है  ?

 संशोधन  द्वारा  स्थिति  में  पुरा  सुधार  नहीं
 श्री  टी०  ato  कृष्णमाचारी  :  हमारे

 हो  सकता  ।  यह  स्थिति  शायद  संविधान
 पास  जो  अंकड़े  यदि  उनमें  ये  सब  बातें

 में  संबोधन  करके  सुधारी  जा  सकती  है  ।
 तो  हमें  ate  जांच  न  weal  पड़ती  ।

 पंजाब में  हथ  करघे  इस  समय  हमारे  पास  हथ करघों  से  संबन्धित

 २९.  श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  कपा  जो  wins  वे  जहां  तक  मुझे  पता  कदापि

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  परिपूर्ण  नहीं  हैं  ।

 कृपा  करेंगे  :
 श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  में  जान  सकता हूं

 पंजाब  राज्य  में  इस  समग्र  काम  कि  क्या  पंजाब  में  हथ  करघे  के  बने इन  सामानों

 मंडराने  योरप  हरकारों  की  तथा  की  बिक्री  के  लिये  कुछ  प्रदर्शन  जलीय  (rafsra  )

 (& )  )  कितने  हथ करघों  में  हाथ  का  खोलने  की  चेष्टा  HY  जा  रही  है  ?

 कता बहभ्ा  करनी  कितनों  में  सिल  का  सुरत  प्रयुक्त
 श्री  टी०  टो ०  कृष्णमाचारी  :  मेराविचार

 Foster  जाता  है  ?

 है  कि  माननीय  सदस्य  का  झ्राभप्राथ  भंडार
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो०

 )
 से  है  ।  इसका  उत्तर  राज  के

 ठी
 ०  कृष्णमाचारी )  :

 तथा
 लिये  रखे  गये  दूसरे  प्रद  के  उत्तर  में  मिल

 राज्य  सरकार  के  प्राक्कलन  के  समयानुसार  ¥2,  000
 जायेगा  |  मेरी  समझ से  पंजाब  सरकार  के

 हथकरघे  काम  कर  रहे  जिनमें  RYooo  में
 पास  ऐसी  कुछ  व्यवस्था  है  |

 हाथ  का  कता  तथा  ३७,०००  में  मिन  का

 सुन  प्रयुक्त  होता  है  ।  वस्त्र  जांच  समिति  भी
 Mey  में  स्थानीय  विकास  निर्माण-कार्य

 देश  में  चालू  हथ करघों  की  कुल  संख्या  के  *  ३.०.  श्री  नाना दास  कश  योजना

 संबन्ध  में  ब्रह्म  पड़ताल  रही  है  |  मंत्री  a  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 थी  डी०  सी०  11.11  क्या  यह  संच  नहीं  क्या  यह  सच  है  कि  शरीर  सरकार

 है  कि  पंजाब  में  हाथ करघों  की  संख्या  कम  हो  को  REYR-XY  में  स्थानीय  विकास  निर्माण

 गई
 ate

 यदिਂ  सच  तो  संख्या  में  इस  कमी  ma  के  लिये  रु०  ७.३८  लाख  का  ग्रीन
 नक्शा के  कारण  क्या  हूं  ?  दिया  गया  है  ;  Gaal
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 यदि  संच  है  ,  तो  इनਂ  विचार  किया  ate  तभी  एक  far

 कार्यों
 में

 oe  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?  किया  जायेगा  |

 सिंचाई  तथा  विद्युत  हाथी  थ्री  क्या  कोई  समयावधि

 श्रीमान्  ।  यह  वर्तमान  वर्ष  जिसके  पहले  fete  आ  जाने  से  ही
 के  पूरे  ग्रांट  के  ard  का  अ्रम्रिम  भुगतानਂ  इसे  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल

 किया  जा  सकेगा  ?

 राज्य  सरकार  द्वारा  ३१-१-४५४

 तक  रु०  १६.६९  लाख  के  १४८  निर्माण  कार्य
 श्री  हाथी  कोई  समझा  वधि

 नहीं  पर  अरब  इस  रिपोर्टे  के  इस  मात  के
 जिसमें  रु०  ८.३२  लाख  का  केन्द्रीय  अनुदानਂ

 तक  ञ्  जाने  की  आशा  है  |
 aimed  स्वीकृत  किये  गये  थे  ।  राज्य

 कार
 से

 मंगाये  गये  प्रगति  सम्बन्धी  वृत्तांत  डा०  क्या  सरकार  को  विदित

 की  प्रतीक्षा  है  ।
 है  कि  खोसला-समिति  ने  कृष्णा-पेन्नार  योजना

 नंदौकोंडा  परियोजना
 के  स्थान  पर  नंदी कोंडा  योजना  का  स्पष्ट

 मोहन  किया  था  ?  oat  प्रभी  माननीय  मंत्री
 *३१.  श्री  रघुरामय्या  क्या  योजना

 ने  बताया  कि  कृष्णाਂ  योजना  क  त्रय
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नंदी कोंडा

 पेन्नार  योजना है
 ।  क्या  इसका  अर्य

 है  कि  कर्ब
 परियोजना  के  सम्बन्ध  में  पड़ताल  की  अंतिम

 सरकारਂ  खोसला  समिति  की  सिफारिश  को
 रिपोर्ट  तरा  तथा  हैदराबाद  राज्य  सरकारों

 जमानत  कर  कृष्णा-पेन्नार  योजना  अपनाना
 ने  योजना-झ्रायोग  के  पास  भेज  दी  है  ?

 चाहती है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  हाथी  )
 योजना  व  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 श्रीमान्  |

 नन्दा  )  :  यह  प्र भि प्राय  नहीं  खोसला

 श्री  रघुरामय्या  :  में  जानਂ  सकता  हूं  समिति  की  रिपोर्ट  में  कुछ  अ्रोर  पड़ताल  करने

 कि  क्या  राष्ट्रपति  के  कलਂ  के  अभिभाषण
 का सुझाव  दिया  गया  था  ।  कई  सरकारों  को

 में  इस  परियोजना  का  भी  निदेश  अभिप्रेत  है  ?
 भाग  लेना  कौर  ६.26: |  वहू  जांच  लगभग  हो

 यदिਂ  तो  पहली  पंचवर्षी प  योजना  में  शर
 चुकी है

 तौर  हमें  रिपोर्ट  मिलते  वाली  है  ।

 कौन  सी  परियोजना  सम्मिलित  को  जा  रही  है  ?

 पहले
 के  किसी  निर्णय  को  पीटा  न  जायेगा  |

 श्री  हाथी  :  निर्देश  कृष्णा-पेन्नार  योजना

 का  किया  गया  जो  इस  यो  जना  में  ली  जाते
 धोबी  एस०  मति  में  जान  सकता हूं

 कि  क्या  आंध्र  सरकार  से  कहा  गया  है  कि
 वालीਂ  पांच  योजनाओं  में  से  एक  है  |

 पेन्नार  कौर  नं दौ कोंडा  दीनों  परियोजनाओं

 श्री  रघुरामय्या  :  क्या  में  यह  समझूं  की  संभाव्यता  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट

 कि  इस  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होते  के  बाद  यदि
 तभी  किसी  एक  को  पढ़नी  पंवजर्वो+  सोजत

 सरकार  को  संतोष  तो  क्या  पहली  में  रखा  जा  सकेगा  ?

 वर्षीय  योजना  यें  कृष्णा-परियोजता  शीक

 के  अन्तर्गत  इसे  भी  शामिल  किया  जायेगा  ?  श्री  नन्दा  :  ऐसा  किप  गया  है  ।

 श्री  हाथो  :  इस  योजना  में  विभिन्न  श्री  नाना दास :  में  जान  सकता  हूं  कि

 योजनायें  कौर  विकल्प  शामिल  हूं  ।  इस  रिपोर्ट  क्या  हैदराबाद  तथा  श्रीधर  राज्य  सरकारें  जो

 के  प्राप्त  होने  के  बाद  बाकी  सभी  fraeqy  पर  रिपोर्ट  भेजेंगी  ,  क्या  वहू  afer  होगी  ?
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 श्री  हाथी  :  रिपोर्ट  सरकार  विचार  att  आर०  एन०  एस०  में  जान

 करेगी  |  सरकार  इसका  निश्चय  सकता  हूं  कि  कया  लेखों  में  झूठे  उप  स्थितियों

 ऐसा  नहीं  है  कि  रिपोर्ट  ग्रंतिम  ate  बाध्य  होगी  ।  के  बारे  में  कोई  निर्णय  था *

 उपस्थिति पत्रों  के महानदी  पुल  के  लेख  श्री
 झूठे

 बारे  में  इन  के  तरीक़े  पर  कुछ  आलोचना
 EZR  श्री  आर०  एन ०  एस०  क्या

 थी
 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  महानदी  पर  पुल

 के  निर्माण  सम्बन्धी  लैबों  की  जांच  करने  श्री  आर०  एन०  एस०  में  जान

 के  लिये  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  सकता  हुं  कि  सरकार  ने  सम्बन्धित

 में  १८  १९५३  को  पुछ  गये  तारांकित  घिकारी  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 प्रदान  संख्या  ११०३  की  दौर  निर्देश  करने
 श्री  हाथी  :  कभी  सारी  रिपोर्टों

 की  कृपा  करेंगे  और  बतलायेंगे  कि  क्या
 धीन  है  |  कार्यवाही  इस  के  बाद  की  जायेगी  ।

 )  रिपोर्ट  पर  विचार  समाप्त  हो
 श्री  आर०  एन०  एस०  देव :  में  जान

 चुका

 सकता  हूं  कि  परियोजना का  व्यय  केसे
 (a)  यदि  तो  उस  के  ज निणंय  क्या

 आवंटित किया  जायेगा  ?
 कौर

 ~
 श्री  इस  बात  पर  विभिन्न

 इस  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के

 निष्कर्ष  शर  निर्णय  क्या  हे
 ?  रेल  कौर  सिंचाई  तथा

 विद्युत  मंत्रालय--झ्रापस में  परामर्श  कर  रहे
 a

 सिचाई  तथा  नियत  मंत्रो  हाथी
 )  :

 ह

 से  समिति  के  महत्वपूर्ण

 निष्कर्ष  यह  हें  :  श्री  एस  गुरु पाद स्वामी  मं

 चि
 जान  सकता  हुं  कि  क्या  मंत्री  जी  को  है  z

 (  .  )  महानदी  रेल-सड़क  पुल  की  कुल

 लागत  इल, ७४,१८५  रुपये  हे  ।  इस  में
 है  कि  झूठे  लखों  के  बहुत  मामले  जिन

 अभी  कुछ  संशोधन  करने  बाक़ी  हैं  ।
 के  फलस्वरूप  बहुत  सा  रुपया  हड़प  कर  लिया

 गया  था  ?

 (२)  afar  लागत  में  वृद्धि  के  मुख्य

 कारण  ये  थे
 :

 कार्य  सम्पादन  में  उचित
 ्

 अध्यक्ष  महोदय :  कहां  ?  इस  परियोजना

 अयोजन  का  न  कम  MAA
 =
 ह्  मिल्टन  गैरों  का  अधिक  श्रमिक  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  जी  हां  ।

 वेतनों  पर  श्रमिकों  का
 श्री  हाथी :

 जी  कोई  नहीं  ।
 पत्रों  पर  बहुत  से  मज़दूरों  का  लगाया

 बिना  पर्याप्त  संरक्षण ों  के  विशेष  praia
 अध्यक्ष  महोदय :  बरगला  प्रश्न  |

 कर्मचारियों  को  प्रतिस्पर्धी  टेण्डर  डा०  नम्बर  पांडे
 :

 क्या  यह  सत्य  है

 बुलाने  से  पहले  कार्य  आदेशों  का  देता  श्र  कि  मरम्मत  न  होने  के  कारण  महानदी  के

 कुछ  व्यर्थ  व्यय  |
 पुल  की  हालत  दिन  प्रति  दिन  ख़राब  होती

 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  cera  जा
 रही

 है  ।

 के  साथ  यह  मामला  प्रभी  सरकार  के  अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।  बरगला

 धीन है  ।
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 fen  जांच
 by srr च्द्हपा  श्री  cto  ao  कृष्णमाचारी :  में  za

 ३३.  श्री  एस०  एन०  दास
 :

 वाणिज्य  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  |  स्थिति  यह  है  कि  पंजाब

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 सरकार  से  एक  निश्चित  राशि  के  लियें

 करेंगे  कि  योजनायें  बनाने  के  लिये  कहा  गधा  है  ।  ्र

 मामले  में  उस  से  कहा  गया  था  कि  ये  यो  अनाप
 ट्रेड  भ  जांच  समिति  ने  भ्र पना

 ३,३८,०००  रुपये  तक  की  हों  ।  उस  ने  जो
 काम  समाप्त  कर  लिया  है  ;

 योजनायें  प्रस्तुत  की  हे  ale  जिन  की  मंजूरी

 a
 यदि  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  गई  दी  गई  FAT  २४,०००  रुपये  या  इस े.

 है  तो  इस  की  मुख्य  सिफ़ारिशें  क्या  हूँ  ;  झ्र ौर
 कुछ  अधिक  राशि  की  हैं  |  चार

 यदि  तो  समिति  को  अपनी
 एक  2,95,000  ७ रुपय  की  दूसरी  2G,0007

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  मं  कितना  समय  लगेगा  ?  रुपये  तीसरी  RX, Lo  रुपये  की

 चौथी  ८,०००  रुपये  की-कभी  विचाराधीन  /
 वाणिज्य  मंत्री  :

 हें  ।
 mat  श्रीमान्  ।

 श्री  डी०  ato  में  जानਂ  सकता उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हूं
 कि  इन  योजनाकारों  के  बारे  में  अन्तिम

 समिति  अपनी  fete
 निर्णय  कब  किया  जायेगा  तौर  पंजाब  सरकार

 १९५४  के  तरन्त  में  प्रस्तुत  कर  देगी  |
 को  गौर  कितना  अनुदान  दिवा  जायेगा  ?

 श्री  एस०  एन०  दास :  मं  जान  सकता  श्री  टी०  ato  कृष्णमाचारी  :  जैसा  कि

 हूं  कि  इस  समिति  at  नियुक्ति  के  समय
 कि  मेंने  कहा  पंजाब  सरकार  से  लगभग

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कोई  कालावधि  ३,३८,०००  रुपये  तक  की  योजनायें  aw

 निर्धारित  की  गई  थी  ?
 के  fat  कहा  गधा  है  ।  हमें  प्रदा  हैं  कि  ये

 श्री  कर मरकर  कोई  समय  निश्चित  मास  के  अस्त  से  पहले  मंजूर  कर  दी  जायेंगी

 गह  किया  गया  था  ।  किन्तु  समिति  से  क्योंकि  मेँ  नहीं  चाहता  कि  यह  घन  व्यतीत

 फ़रवरी  के  अन्त  म  wet  रिपोर्ट  प्रस्तुत  हो  जाये  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  का  उपयोग

 इस  वब  किया  जाये  । करदेने  की  की  जाती  थी  ।

 श्री  डी०  सी ०  फार्मा  में  जान  सकता

 हाथकर्घा
 हूं  कि  यह  अनुदान  बुनकरों  में  कैसे  वितरित

 #24  श्री  डी०  सी'०  फार्मा  :  वाणिज्य  कथा  जाता  है  ?  क्या  यह  edie  सरकार

 तथा  salt  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  के  परामर्श  से  किन  जात  है  या  पंजाब  सरकार

 करेंग  कि  बुनकरों  को  सहायता  देने  के  लिये  झपने  श्राप  ही  करती  है  ?

 पंजाब  राज्य  को  हाथ कर्घा  निधि  में  से  कितनी
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी :  ग्रनुदान

 राशि  दी  गई  हे  ?
 देते  yay  मोटे  तौर  पर  बतला  दिया  जाता  है

 वास्तविक वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  Zo  fe  वितरण  कसे  कि  जान  |

 वितरण  राज्य  सरकार  पर  छोड़  दिया  जाता ही०  कृष्णमाचारी  २४,१६०  रुपये  के
 a

 a
 g

 |
 भ्रनुदान

 की
 मंजूरी  दी  गई  हे

 ।

 श्री  डी०  ato  यह  राशि  किसे  श्री  डी०  ayo  फार्मा  में  जान  सकता

 ध्राघार  पर  निश्चित  की  गई  थी  ?  हूं  कि
 किसी  राज्य  के  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  और
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 gies  रूप  से  अधिक  प्रगतिशील  क्षेत्रों  के  अध्यक्ष  महोदय :  क्या  उन्होंने  लिख

 बीच  कोई  भेद  किया  जाता  है  ?  कर  अधिकरण  feat  है
 ?

 को  टी०  टो०  कृष्णमाचारी :  मुझें  मगध  श्री  एस०  एन०  दास  :  जी  श्रीमान्  ।

 है  कि  में  इस  मामले  में  उत्तर  देने  की  स्थिति  कल  उन्होंने  कार्यालय  में  लिख  कर  दिया

 में  नहीं  किन्तु  इन  अनुदानों  को  देनें  में  था  ।

 भारत  सरकार  का  विचार  यह  है  कि  जहां  अध्यक्ष  महोदय :
 में  उत  की  बात  मात

 तक  हो  सके  राज्य  सरकारों  को  पिछड़ें  हुए  a  |

 sat  पर  ग्रथित  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 पी०  Ugo  ato  जहाजों  में  विभेद
 श्री  एम०  डो०  में  जान

 सकता  हूं  कि  उपकर  का  वितरण  प्रत्येक  न्  श्री  बंसल  :  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने

 राज्य  में  हाथ कर्ष ों  HT  कुल  संख्या  के  अधार  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यर  किया  जाता  है  या  किसी  तन्य  ग्रा धार  Far  पी०  एण्ड  तरो ०
 जहाज़ों

 पर  |  पर  जो  व्यवहार  किया  जाता  उस  के

 श्री  दी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  मोटे  तौर  fate  भारत  सरकार  को  एक  बिदेश  में

 पर  यह  आधार  हाथकर्षों  की  संख्या  नहीं  भेजे  गये  एक  भारती  उच्चाधिकारी  से

 बल्कि  उन  की  सूत  की  खपत  क्योंकि  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 कर्घी  की  संख्या  वास्तविक  स्थिति  से  बहुत  यदि  तो
 यह

 शिक्रा यंत  किस

 बढ़ा  चढ़ा  कर  बताई  जोती  है  ।  प्रकार  की  थी  ;  र

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या

 श्री  डी०  ato  फार्मा  में  जानਂ  सकता
 कार्यवाही  की  है  ?

 हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुदान  से  लगभग  वैदेशिक-काया  उपमंत्री  अनिल  क े०

 कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  पहुंचेगा  ?  चन्दा )  (ai)  war  (@),  सरकारी

 श्री  दी०  टी (ध  कृष्णा  चारो  :  इस  का
 अधिकारियों  ate  निजी  व्यक्तियों  ने  कुछ

 उत्तर  देना  मेरी  शक्ति  से  बाहर  हैं  ।
 शिकायतें  की  हें  कि  पी०  एण्ड  तरो ०  जहाज़ों

 पर  mead  यात्रियों  के  साथ  विभेदकारी

 श्री  डी०  सी०  मेरा  अभिप्राय  व्यवहार  किस  जाता  है  ।

 यह  है  प्रति  व्यक्ति  कितना  धन  उपलब्ध  हो
 (7 )  इस  मामले  पर  ब्रिटेन  की  सरकार

 सकता  है  ।
 से  बातचीत  की  जा  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  वे  इस  का  उत्तर  दे
 श्री  एस०  एन०  दास  :  में  जान  सकता

 चुके  हूँ  |

 हूं  कि
 क्या  सरकार  सम्बन्धित  सरकारों  से

 श्री  एस०  एन०  श्री  बंसल  ने  निकट  भविष्य  में  उत्तर  की  आशा  रखती  है

 मुझे  उनके  घड  पूछने  के  लिये  अधिकृत
 भ्र ौर यदि  ऐसा  हे  तो  कब  तक  ?

 किया  है  ?

 श्री  अनिल  ऋण  चन्दा
 :

 हमने  यहां  पहले
 अध्यक्ष  महोदय :  कौन  से  प्रशन  ?

 से  ही  इंगलिस्तान  के  उच्चायुक्त  से  पत्र

 श्री  एस०  एन०  दास  संख्या  ४  कौर  हार  कर  लिया  था  कौर  कब  उसी  के  अनुसार

 दो  अन्य  |
 कार्य  हो  रहा  है

 ।
 हम

 पी०
 एण्ड  झरो ०
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 कम्पनी  के  पदाधिकारियों  से  परामर्श  कर  रहे  श्री  रघरासय्या  में  जात  सकता  हूं

 क्या  ड @  बना  र  स  प्रकार  की  जातीय  शिकायत

 कल
 aay

 श्री  एस०  एन०  दास :  क्या  में  सरकार  पी०  एण्ड  ओ०  जहाजों  के  विरुद्ध  ही

 को  जिस  समय  ये  शिकायतें  मिलो  थीं  वह  काल  की  गई  हद  अथवा  अन्य  किसी  विदेशों  जहाज

 जान  सकता  हुं  ?  के  विरुद्ध  भी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  टी०  श्री  दो०  टी०  कृष्णमाचारी  :  भारत

 टो ०  क्या  में  इस  प्रश्न  का  सरकार  के  पास  इस  समम  केवलਂ  यही  एक

 उत्तर  दे  सकता हुं  क्योंकि  इस  प्रशन  के  कुछ  शिकायत  है  |

 भाग  का  निबटारा  मेरे  मंत्रालय  ढारा  किया
 भारतीय  वाणिज्य-दैत्य

 गया  था  ?  हमने  इसके  विषय  में  अप्रत्यक्ष

 *२६.  थी  बंसल  :  क्या  प्रधान  मंत्री
 रूप  से  सुना  था  तौर  मामले  की  जांच  पड़ताल

 की  गई  थी  ।  मामले  पर  अ्ग्निपोत  बताने की  HAT  करेंगे  :

 कारियों  से  बातचीत  की  गई  थी  कौर  में  इस  समय  यू  ०  एस०  To  में  काय

 व्यक्तिगत  रूप  से  सोचता  हूं  कि  न  केवल  करने  वाले  भारतीय  वाणिज्य-दैत्यों  की

 सरकारी  अफसर  से  ही  वरन्  अन्य  सभी  संख्या  ;

 सम्बन्धित  लोगों  से  कम्पनी  ने  भेंट  की  कौर  उन  नगरों  के  नाम  जहां  वे

 स्थिति  की  व्याख्या  की  गई  ।  सरकार  को  कार्य  कर  रहे  तथा

 भ्राइवासन  दिलया  गया  हँ  कि  भविष्य  में
 कया  उस  देश

 में
 शौर

 इस  प्रकार  की  शिकायतों  का  भी  कोई  भ्र वसर
 दैत्य  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 नहीं  त्यागा  शौर  में  इस  सम  यह  समझता

 बेदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  ७ के०
 हूं  कि

 जब  तक  कोई  नई  शिक्षा प्र तें  न  की  जायें

 चन्दा )
 तथा  यू०  एस०  To

 तब  तक  हमें  उस  शझ्राइवासन  पर  विश्वास

 में  कोई  भी  भारतीय  वाणिज्य-दैत्य  नहीं  है
 करता  चाहिये  |

 किन्तु  न्यूयार्क  एवं  सान  फ्रांसिस्को  में  भारती
 श्री  आर०  क०  चौधरी  :  क्य  में

 महावाणिज्य  दौत्य  है  ।
 यत  किस  प्रकार  की  थी  यह  जान  सकता

 *
 श्रीमान्  ।

 हु

 श्री  ठी०  cto  कृष्णमाचारी  :  शिकायत  श्री  एस०  एन०  दास  ये

 झप  प्रकार  की  थी  कि  किसी  स्टीमर  विद्वेष  area  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 में  यात्रा  करने  वाले  भारतीय  यात्री  ने  के  प्रयास  के  अन्तर्गत  urd  हैं  अथवा

 भव  किया  था  कि  उसके  साथ  कई  प्रकार  से  शिक  कार्य  मंत्रालय  के  भ्रन्तर्गत  ?

 AI  गव  पूर्ण  व्यवहार  किया  गया  था  ।
 श्री  अनिल  mo  चन्दा  :  इन

 में  समझता  हूं  कि  एक  शिकायत  यह  भी  थी
 वाणिज्य-दैत्यों  का  प्रशासन  पक्ष  वाशिंगटन

 कि  बच्चों  को  बायलरों  के  निकट  वाले  किसी
 में  भारतीय  दूतावास  के  नियत्रंण  में  हँ  ।

 स्थान  में  रखा  गया  था  कौर  भोजन  करने

 के  कमरे  की  सुविधाओं  में  कुछ  भेद-भाव  श्री  एन०  एल०  इन

 किया  गया  था  |  यह  सामान्य  भावना  का  दौत्यों  के  कृत्य  कया  हूँ  ?

 mea  है  विशिष्ट  शिकायतों  का  नहीं  ।  मामले  श्री  अनिल  क े०  चन्दा  :  व  (fasaatea

 पर  विचार  हो  रहा है
 |  सम्बन्धी  कार्यवाहियां  |
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 जा०  ato  टो  ०  इस  कारण  इस  भ्र वस् था  में  ऐसा  कोई  प्रश्न

 १.  श्री  बंसल  क्या  वाणिज्य  तथा  al  उत्पन्न  नहीं  होता  हैं  ।

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  दर्पा  करेंगे  श्री  एस०  एन०  क्या  जान

 क्या  उनका  ध्यान  एक  प्रेस  सकता  हुं  कि  भारत  सरकार  द्वारा  उन  देशों

 xr
 समाचार  की  कौर  श्रावित  किया  गया  है  कि  को  किस  प्रकार  की  रिश्ते  दी  गई  re

 ब्राजील  तथा  te  केਂ  अ्रतिरिक्त  जिन्होंने  घोषणा  पर  हस्ताक्षर  कर  दिंप्रे  हुए
 a

 सभी  संविदा  करने  वाले  देशों  ने  जी०  wo

 टी०  eto  तालिबानों  की  कार्यावधि  2  जलाई  श्री  करमरकर  :  में  उनको  उन  वस्तु झ्र ों

 १९५५  तक  बढ़ा  देन  को  घोषणा  पर  हस्ताक्षर  के  नाम  बता  सकता  हं  जिन  पर  भारत  को

 कर  दिय ह  ;  रियायतें  मिली  हैं  तथा  उसने  रियायतें  दो

 यदि  ऐसा हू  तो  जी०  ए०  टी०  किन्तु  यह  बहुत  काफी  लम्बी  सूची  है  |

 टी०  में  इन  ७ देशों  के  भाग  न  लेने  का  भारतਂ  यदि  श्राप  mania  देंगे  तो  म॑  पढ़  कर  सुना

 पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ;  तथा  दूगा

 )  इने  देशों  को  दी  गई  रियायतों  अध्यक्ष  महिला  :  यदि  माननीय  मंत्री

 के  सम्बन्ध  में  भारत  की  स्थिति  के  संरक्षण  को  कोई  श्रापात्त  न  हो  तो  वह  az  पटल

 के  लिये  सरकार  क्या  उपाय  करने  का  विचार  पर  इसका  विवरण  रख  सकते  है  ।

 रखती  है
 ?

 श्री  करमरकर  :  जी  हो ं।

 वाणिज्य  मंत्री  (att  कर मरकर  :  श्री  नाना दास  क्या  में  जी०  To  टी ०
 at,  श्रीमान्  ।  किन्तु  बाद  को  जी०  ए०  eto

 do  के  भूतकाल  में  अपने  देश  के  ्य  होते
 clo  सचिवालय  से  इस  प्रकार  की  सुचना  से  प्राप्त  किये  गये  मुख्य  लाभ  जानਂ  सकता
 प्राप्त  हुई  थी  कि  श्रास्ट्रेलिमा  की  सरकार

 o  |
 नें  घोषणा  पर  हस्ताक्षर  कर  ने  का  निश्चय  कर

 लिया  =
 Q  |  संविदा  करने  वालें  देश  घोषणा

 श्र  कर मकर  :  में  समझता  हं  कि  पेरे

 पर  हस्ताक्षर  करने  की  तिथि  20  अप्रैल
 माननीय  मित्र  लाभ  उठाने  के  लिये  इस  विषय

 पर  तमा  म
 साहित्य

 सदन  के  प्रस्ताव नथ  से
 2EYY  तक  बड़ा  देने  के  प्रदान  पर  विचार

 ६.  सबाते कर र  ee  |
 ee ee

 )  हम
 यह  टीं  समझते  क

 घोषणा  पर  हस्ताक्षर  कर  देने  से  ब्राजील
 रनों  के  लिखित  उत्तर

 तथा  पेरू  जी०  To  Zo  ato  से  बाहर  हो  संयुक्त  राष्ट्र  गोष्ठी

 गया  ।  इन  दोनों  देशो ंने  जी०  ए०  टी ०  टी ०  *२.  सरदार  हुकम  (% )  क्या

 के  कच्चे  मसौदे  पर  अस्थायी  रूप से  लाग  निर्माण  ,  आवास  तथा  सम् भरण  मंत्री  ag
 करते  के  लिये  हस्ताक्षर  कर  दिये  हें  कौर  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जनवरी  2euy
 उसे  स  हट  जाने  की  कोई  सूचना  नहीं  दी  है  ।

 गह-व्यवस्था  तथा  सामूहिक  सुधार

 भारत  सरकार  के  पास  यह
 नई  दिल्ली  में  कोई  राय क्त  राष्ट  गोष्ठी

 थी ? विश्वास  करने  का  कोई  नहीं  ह  i

 ब्राज़ील  अथवा  पेरू  भारत क गेदीगई
 प्रफुल्ल

 (a)  इस  में  किन  किन  fart  पर

 सम्बन्धी  रियायतें  वापस  ले  लेने  के  इच्छुक  हैं  ।  चर्चा  की  गई  ay?
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 किन  किन  देशों  ने  अपने  aga  पर  रखा  जाता है
 ।  परिचित

 प्रतिनिधि  भेज  कर  भाग  लिया  था  ?
 अनुबन्ध  संख्या  9]

 आवास  सम् भरण  मंत्रो  जी

 स्वर्ण  )  श्रीमान्  |
 त्रावणकोर-कोचीन क़े  लिपे  विशेष्  योजना

 यह  २१  जनवरी  को  प्रारम्भ  हुई  थी  कौर

 १७  १९५४  को  समाप्त  होगी  ।  १२.  शी  एस०

 योजना  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 )  जिन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  वे
 कि  क्या  न्रावनकोर-कोचीनਂ  राज्य  के  लिये

 कोई  विशेष  योजनायें  में  परिवर्तन

 (१)  स्थानीय  भवन  निर्माण  सम्बन्धी  तथा  विस्तार  करने  के  परिणामस्वरूप )

 सामग्रियों  के  उत्पादन  तथा  उनके  बनाई  गई  हे  तौर  यदि  तो  कब  ?

 प्रभावपूर्ण  उपभोग  में  वृद्धि  करने

 के  तरीक ़;
 (a)  इन  योजनाकारों  को  चलाने  केਂ

 लिये  कितने  कौर  धन  की  स्राव

 (२)  गृह-निर्माण  सामुदायिक  यकता  होगी  ?

 सुधार  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को
 पंच  वर्षीय  योजना  के  ग्रन्तगेत

 तैयार  करने  के  तरीक़े  ;  तथा
 त्रावणकोर-कोचीन  अब  तक  कितना  धत

 व्यय  किया  गया है
 ?

 (३)  वास्तविक  निर्माण  सम्बन्धी

 जन
 योजना  व  सिचाई  तथा  बिद्युत  मंत्री

 (7 )  गोष्ठी  में  इन  इन  देशों  के  एक  विवरण  सदन
 a

 कारी  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  है  :  पटल  पर  रखा  जात  ि  परिशिष्ट

 १,  अनुबन्ध  संख्या  ८]

 ! 3३४५  करोड़  रुपये  ह

 race  ३  करोड़  की  राज्य  योजना

 सिंगापुर  तथा  विएतनाम  |  के  अन्तर्गत  कुल  पूंजी  में  से  १६५३-५४  के

 द्वन्द  तक  लगभग  १५  करोड़  रुपये  के  व्यय

 चाय  किये  जाने  की  आदा  हैं  ।

 Kg  श्री  गोयल  राव  :  क्या  वाणिज्य
 ऋणों  का  पुन  भूगतान

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  छपा  करेंगे

 किः  FQY,  श्री  वीरेन  दत्त  :
 क्या  पुनर्वास

 )
 विदेशों  में  चाय  प्रचार  के  लिये

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 प्रति  वर्ष  कितना  धन  व्यय  किया  जा  रहा  है  ;  त्रिपुरा  में  ऋणों  के  भुगतानਂ

 तथा  के  लिये  Prearfat  व्यक्तियों  को  कितने

 (a)  कया  ag  प्रचार  कनाडा  में  भी  नोटिस  जारी  किये  गये  थे

 किया  जायगा  ?
 क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  के

 किसी  संगठन  ने  वीई  चारों  किया  था  ; वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०-टी
 ०

 तथा
 )  एक  विवरण  सदन  पटल
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 व्यक्तियों  की  मांगों (7)
 विस्थापित

 इन  परियोजनाओं  में  कुरनूल-क ड़  था

 को  पुरा  करने  के
 :

 क

 नया  काय  किये  गये  नहर  को  नये  दंग  से  बनान ेतथा  ठ्ष्  UT

 थे  ?
 लैंटर-व-पुल  परियोजनाओं  कोशी घ्

 कवित  करनें  के  लियें  स्वीकार  कर  लिया
 पुनर्वास  मंत्री

 ए०  पी०  जन )  ata  |

 )  से  (7)  अपेक्षित  सुचना  एकत्रित

 थापित  व्यक्तियों  के  लिय  आश्रम  तथा की  जा  रही  हे  रोक  यथा  समय  सदन  पटल  पर

 रस्त  ar  जायगा  ॥  अपाहिज  घर

 २.  श्री  हम  राज  क्या  पुनर्वास  मंत्री
 पंच  वर्षीय  योजना  तथा  आन्द्र

 करेंगे  कि बनाने  की  कृपा

 2.  श्री  :  क्या  योजना  मंत्री  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  त्री

 मह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  ग्रान्ट्स  सरकार
 हुए  विस्थापित  व्यक्तियों के  Rosy

 नें
 किन  fatwa  सिचाई  योजनाओं  को  पंच  से  १९५३  तक  सरकार  ने  जितने

 वर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  करने  के  लिय
 आश्रमों  तथा  शभ्रपाहिज  घरों  की  अपने

 प्रस्तुत  किया
 नियंत्रण  में  देख  भाल  की  उनकी  संख्या

 योजना  व  सिचाई  तथा  वियत  मंत्री
 कितनी  हैं  ;

 ह
 मन्दा  )  अवसर  सरकार  ने  भोजन  आया  उनें  स्थानों  के  नाम  क्या  हूं

 को  निम्नलिखित  परियोजनाओं  सम्मिलित  weet  ये  स्थित  z  ;

 करने  के  लिये  लिखा  था
 (7)  इनमें  से  प्रत्येक  में  रखे  गये  feaeay-

 (2)  तुंगभद्रा  उच्च  स्तर  स्थित  नहर
 पित  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  ए

 योजना  ।  इस  प्रकार
 केਂ

 प्रत्येक  व्यक्ति पर

 जिसमें
 कितना  ग्रोवर  व्यय  होता  है  ;  तथा

 (२)  गंडीकोटा  परियोजना

 तुंगभद्रा  उच्च  स्तर  स्थित  नहर  इंस  प्रकार के  श्रम  तथा
 ्

 aged  घरों  में  वे  क्या  काम  करते

 से  पानी  ले  जानें  की  व्यवस्था

 हो ।
 पुनर्वास  उपंत्री  to  Fo  भोंसले  )

 से  तक  ,  एक  विवरण  संतान

 (3) )  कृष्णा  परियोजना  कया  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनु
 नन्दी कोंडा  )  |

 बाप  सख्या  ९]  ।  १९४८  से  पहिले  कोई

 (४) )  पुलिचिन्तला  परियोजना  |  arr  या  अपाहिज  घर  स्थापित  नहीं  किये

 गये  थे  ;  उस  समय  विस्थापित  व्यक्ति (X x )  गोदावरी  बाइ  बचाव  योजना

 यता  कम्पों में  रखे  गये  थे  ।
 (६ )  वंशधघरोा  परियोजना  ।

 (७)  कृष्णा  रेगुलेटर  नियंत्रक )  केन्द्रीय  सरकार  इन  ग्राहकों

 का  प्रबन्ध  करने  वाले  अधिकारियों  को
 तथा  पुलਂ  |

 औसतन  २५  रुपया  प्रति  व्यक्ति  प्रति  मास

 (5)  कुरनूल-कड़प्पा  नहर  तय

 सहायक  wag  देती  है  आर  इस  सहायक
 ढंग  से

 उस  में  भ्रनदान में थे में  से  इनके  प्रबन्ध  चलाने  का  काम

 ३,००० ७  पानी
 जा

 सके  )  |  न  प्राधिकारियों  पर  छोड़  दिया  जाता

 P.S.D



 धी  लिखित va उत्तर  १६  फ़रवरी  १९५४  लिखित  उत्तर  ट

 इन  आश्रमों  का  प्रबन्ध  करने  के  सम्बन्ध  में  संचालन  करन  तथा  समन्वय  करन  के

 faq  दत्त श्रेघधिकारियों  द्वारा  किये  गये  वास्तविक  a4  wht  ह

 बे  झंकने  सरकार  के  पास  नहीं  ।
 (a)  एक  विवरण  लंदन  पटल  पर

 केवल  उन  व्यक्तियों  को  छोड़  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  १,

 कर  जो  वृद्ध  तौर  अपाहिज  हुआ  जो  काम  संख्या  १०]

 नहीं  कर  संकते  इन  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  पंचवर्षीय  योजना  सम्बन्धी  प्रचार

 at  के  बनाई
 श्री  टी०  alo  fazsarra  कपा

 क्रो दा या  के  डलिया  बनते  तथा  सावन
 सकता  तथा  प्रसारण  मंत्री  4  बतलान  की

 बनाने  are  दस्तकारी  के  कामों  में  प्रमाण
 HIT  करेंगे  कि

 दिया  जाता  हें  |

 (>)  पंच  वर्षों  योजना  सम्बन्धी  प्रचार

 काय  पर ena  सामुदायिक  परियोजना  संगठन
 अ

 प्रति  aq  अब  )

 कितना  घन
 ra  ay  धियां  गया  है  ;  तथा

 ३.  श्री  गार्डिलिंगन  गौड़  :  क्या  योजना
 राज्य-वार  ai  वर्ष-वार  व्यय

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 के  मद  क्या ह  ?

 (=)  केन्द्रीय  सामुदायिक  परियोजना  पचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 संगठन  के  क्या  काय  ह  aq
 कर )  )  तथा  (x  केन्द्रीय  सरकार

 कप  पंचवर्षीय  योजना  का  हक़ीक़त  प्रचार
 )  उसमें  काम  करने  वाले  कर्मचारियों

 बा  परा  ब्योरा  क्यां  है  झर  उनकी  संख्या
 कार्यक्रम  भारत  के  लिये  है  ग्र  इस  लिये

 वह  किसी  राज्य  fat  में  नहीं  किया  जाता
 कितनी

 है  |  राज्य  अपना  प्रचार  काय  स्वयं  करतें

 सिवाय  तथा  विद्युत  उपमंत्री  ।  इसलि  व्यय  के  राज्य-वार अ  ड़े  उप+

 हाथी
 )

 (>)  केन्द्र  का  सामुदायिक  लालच  नहीं  हैं  पृवेवर्ती  वर्णों  में  ष॑चर्वाय

 केजी  प्रशासन  विभिन्न  राज्य  सरक कारों  योजना  के  लिये  कोई  संगठित  कार्य  नहीं  किया

 लथा  भारत  सरकार  द्वारा  प्रारम्भ  की  गई  गया  था  ॥  चालू  वित्तीय  ay  से  4  उन्नत

 परियोजनाओं  तथा  य मुदा
 यि  क  सुचना  केवल  इस  अवधि  में

 विस्तार  सेवा  कार्यक्रमों  ी  योजना  बनाने  की  जा  सकती है
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 भाग  और  उत्तर  से  पथक  कार्यवाही



 संसदीय  वाद  सिवा

 2 HRANAL F के
 अतिरिक्त  कार्यवाही )

 दास कोय  वकालत

 ee  नक  निक  SS द  LS

 रश  २२

 on
 गन्ना  भी  पेरा  नहीं  जायेगा  ।  चक  १९६५२

 Ral it  सभा  उस से  पहले के  वर्षों  यही  अनुभव

 १६  फरवरी  १९५४
 इसलिये  वर्तमान  स्तर  से  अधिक  मूल्य  बढ़ाता

 संभव  नहीं  है  ।  पिछले  सत्र  के  स्थगित  होने  के

 सदन  कीं  dom  बजे  समवेत  हुई
 पुर्व  इस  रन  के  उठने  पर  जसा  कि

 मं  ने
 सदन

 को  बतलाया  था  कि  में  ने  लोगों  को  रोका ला
 महोदय  पीठासीन

 में  एक  सम्मेलन  करने  का  परामर्श  दिया  था

 जहां  में  वस्तुस्थिति  का  वर्णन  कर  सकूं
 ।

 जव
 प्रदनोत्त र

 मम  ने  सम्मेलन  को  सम्बोधित

 भाग  १)  किया  तोਂ  सभी  राजनीतिक  दलों  ने

 ि  a
 उत्पादकों  को  यह  सलाह  दी  कि  यदि

 वह  पहली  फरवरी  से  फैक्टरियों  को  गन्ना  देना

 बन्द  कर  दें  तो  मंत्री  ति  का  मूल्य स्थगन  प्रस्ताव

 बढ़ा  देनें  की  घोषणा  कर  देंगे  ।  ज्यूं  हो  यह
 गन्ने क  भाव म  विधि

 पता  चला  fe  उत्तर  प्रदेश  की  सहकारी

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  गन्ने  की  मूल्य  cara  ने  फैक्टरियों  को  यह  नोटिस  दिया  है

 वृद्धि  तथाਂ  गन्ना उत्पादकों  की  मांगों  के  कि  यदि  वे  अधिक  मूल्य  नहीं  देने  को  प्रस्तुत

 सरकार  दारा  स्वीकार  कर  दिये
 थे  तो  पहली  तारीख  से  गन्ना बन्द  कर  दिया

 जान  के  प्रश्न  का  निर्देश  करने  वाले  श्रीਂ  अर! ०  जायेगा  तो  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  की

 एन०  सिंह  के  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  प्राप्त  र से  एक  प्रैस  नोट  जारी  किया  गधा  जिस  में

 हुई  है
 ।

 में  यह  जानना  चाहता हूं  कि  इस  यह  बताया  गया  मूल्य  बढ़ाना  सम्भव

 मामले
 में  भारत  सरकार  का  क्या  भाग है  ।  नहीं  था  पर  यदि  किसी

 pre  को
 चीनी  के

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  किदवई )
 ऊंचे  दामों  के  कारण  प्रतिष्ठित  लाभ  हो

 म॑  वाद-विवाद  होने  के  रहा  उक्त  लाभ  का  समुचित  भाग

 इस  वर्ष  हमਂ  ने  पिछली  वर्ष  की  गन्ने  के  उत्पादकों  को  दिया  जायेगा  ।  में  नें

 मूल्य  में  थोड़ी  वृद्धि  कर  दी  है  ।  कृषि  कोला  में  भी  यही  बातਂ  दुहराई  पौर  प्रैस  नोट

 के  कारण  सहकारी  संस्थापकों  ने  नोटिस  वापिस
 के

 भाव
 गिर  रहे  टें  शौर

 यदि
 गन्ने  का  मूल्य

 वर्तमान  स्तर  पर  रखा  जाता है  तो  परिणाम  ले  are  कहा  कि  यदि  चीनी  का  मलय

 यह  होगा कि  हमारे  पास  केवल  गन्ना  ही  रहेगा  बढ़ता  है  तो  उन्हें  भी  भ्रमित  दाम  मिलेगा  ।

 कौर  गन्ना  उत्पादकों  को  होगी  इस  श्राइवासन  सेਂ  उन्हें  संतोष  प्राप्त  हुमा  ।

 क्योंकि
 गुड़  का  भाव  कम  होने  के  कारण  मेरे  रामकोला  पहुंचने  पर  सभी  दल  मझ  से

 991  PSD
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 at  वहां  उन्होंने  इस  सिद्धान्त  को  के  लिये  सम् भरण  रुका  था  ।  ७  फरवरी  को

 स्वीकार  करने  का  निर्णय  किया  |  एक  दलਂ  जब  रायकोला  में  सम्मेलन  gar  तोਂ

 का  नेतृत्वਂ  श्री  शिब्बन लाल  सक्सेना  कर  रहे  परिश्रमी  क्षेत्र  में  तीनਂ  तथा  पूर्वी  क्षेत्र  में  एक

 थे  शर  dto  एस०  पी०  के  नेतृत्व  में  एक  फ़ैक्टरी  चल  रही  थी  ।  एक  फ़ैक्टरी  €  फरवरी

 दूसरा  दल  कार्य
 कर

 रहा  है
 ।

 वे  सब  मान  गये  को  att  जब  उसे  निर्णय  का  पता  चला  t

 श्र  जेल  से  श्री  गेंदा सिह  ने  भी  सन्देश  दिया  तभी  से  लोगों  को  रोका  जा  रहा  है  ।  में  समझता

 कि  हड़ताल  समाप्त  कर  दी  जानी  चाहिये  हूं  कि  यह  भी  समाप्त  हो  जायेगा  ate  यह

 श्ौर*इस  पद्धति  को  स्वीकार  करना  चाहिये  ।  ऑपचारिक  ढंग  से  एक  या  दो  दिन  में  ही

 पी०  एस०  पी०  के  नेता  ने  कहा  कि  वह  ava  समाप्त  हो  सकता  है  |

 साथियों  से  लखनऊ  परिसर  करने  के  पश्चात  श्री  सां रग घर  दास

 कोई  निर्णय  परन्तु  वहां  उन  की  बात
 कटक )

 :  पिछले  सत्र  में  माननीय  मंत्री  ने

 भानी  नहीं  गई  ।  उत्तर  दिया  था  कि  मूल्य  बढ़ा  दिया  गया  था

 परन्तु  मुझे  यह  कहने  का  अवसर  नहीं  सिला  था
 aa  स्थिति  यह  हे  कि  गन्नो  सम्बन्धी  कोई

 १  रु०  ‘2RATo  से  गिर  We
 हड़ताल  नहीं  है  ।  गन्ना  उत्पादकों  पी ०

 कि  मूल्य

 एस०  पी०  नेताओं  के  बीच  झगड़ा  है  ।  गन्ना
 १  रु०  रे

 आ०  हुए  फिर  ag  कर

 १  रु०  ५आ०  या  १रु०  ७  आ०  हो  गये  थे
 उत्पादक  फैक्टरियों  को  गन्ना  देना  चाहते  है

 परन्तु Tio  एस०  पी०  के  लोग  वहां  उस  को
 मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  पर  विचार  न  किये  जाने

 रोक  रहे  हे  ।  उत्तरी  तथा  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश
 के  कारण  हड़ताल  हुई  |  यदि  अरब  हड़ताल

 नहीं  है  तो  एक  लाख  टन  चीनी  मंगवाने  की
 में  प्रत्येक  की  समस्त  प्रा वस् यकता  पुरीਂ

 हो  रही  है  कौर  बिहार के  लोग  उनਂ  के  प्रस्तावों  जल्दी  क्यों  की  जा  रही  है  ?

 की  परवाह  नहीं  करते  हे  ।  यहीं  समीप  ही  कुछ
 श्री  किदवई  :  यह  भ्रान्ति  है  कि  चीनी

 machi  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  उन्हें  मंगवाने  में  शीघ्रता  की  जा  रही  है  पिछले  ag

 देखना  चाहें  में  दिखला  सकता  हूं  कि  वहां  उत्पादन का  प्रनमारन च्  १३.७  लाख  टन  श्र

 की  क्या  स्थिति  है  ।  उत्पादक  गन्ना  देने  का  अनुमान  १७  लाख  टन  लगाया

 को  आतुर  &  किन्तु  पी०  एस०  पी०  के  नेता  गया  इसलिये  हम  ने  पहले  यह  अनुमान

 लगाया  कि  दो  लाख  टन  के  लग  भगਂ  मँगवायेगा फैक्टरियों  के  बाहर  धरना  दे  रहे  हे  भ्र

 लोगों  को  रोक  रहे  यह  वस्तुस्थिति  है  ।  परन्तु  बाद
 में  हमनें  अधिक  मंगवाने  की

 आवश्यकता  भ्रनुभव  की  कौर  तदनुसार श्री  आर०  एन०  fag

 qa  a
 बलिया-दक्षिण-पदचिम )

 हम ने  २.५  लाख  टन  चीनी  मंगवाई है  ।  बिहारः

 भ्र  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  फ़सल  अच्छी  न  होने २८८  केन  ग्रोस  उत्पादक  )  गिरफ्तार

 हो  चुके  जिन  में  और  लोग  भी  हैं  तो  भी  के  कारण  इस
 त्न

 उत्पादन  कम  अर्थात्

 यह  बात  हम  कैसे  कह  सकते  हें  कि  स्ट्राइक
 १२  या  R&R 3 1  लाख  टन  होगा  ।  यदि  उपभोग

 पिछले  ा व्षं  के  समान  ही  तो  हमें  अंगले वर्ष )  खत्म  हो  गयी  है  ?
 १  दअरसल  श्र  आगामी  ३०  मार्चे  के  बीच

 श्री
 किदवई

 :
 हड़ताल  का  केवल  १२

 लगभग
 ५  लाख टन  चीनी  मंगवानी  पड़ेगी ।

 फैक्टरियों
 पर  प्रभाव  डा

 था  ।  कुछ  फैक्ट  रियों  श्री  सारंगरघर  यदि  प्रौद्योगिक
 = दें  केवल एक  दिन  ak  कुछ  में  केवलਂ  दो  दिन  अनुसन्धान  विद्यालय

 लखनऊ  द्वारा  दिये  गयें



 कुम्भ  मेले की  १६  १९५४  दुखद  घटना  रेह

 साप्ताहिक  उत्पादन  के  झ्रांकड़े  बतला  fea  नयें  इस्पात  कारखाने  के  लिए

 तो  हम  स्थिति  को  समझ  सकेंगे  ।
 स्थान  सम्बन्धी  वक्तव्य

 |  किदवई  :  में  ag  विश्वास  दिला
 उत्पादन  मंत्रो  क्०

 सी ०  :

 सकता  हूं  कि  इस  ag  का  उत्पादन  पिछले  ag
 नवीन  इस्पात  संयंत्र  योजना  के  fava  में

 के  उत्पादन  से  कम  नहीं  है  ।
 अपने  २४  PEYR  के  वक्तव्य  में  में  ने

 बतलाया  था  कि  जमन  सीटें  क्रमश  ऐड  डिमेग अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  कान्ती  ।  में

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  स्थगन  प्रस्ताव  जिस  का  हम  ने  करार  किया  इस  संयंत्र

 की  नमूना  बनावट  तथा  कार्यो-संचालन श्राह्म है  और  उसे
 स्वी  कार  किया  जाना  चाहिये  ।

 सम्बन्धी  परामर्श  देग  ।  इस  के  अनुसार
 ठाकुर  युगल  किशोर  fag  (  मुजफ्फरपुर  ama  सीटें  के  प्राविधिक  विशेषज्ञों  ने

 सत्तर-पश्चिम  )
 :  उसी  के  सम्बन्ध  में  कुछ  पश्चिम  मध्य  प्रदेश  कौर  उड़ीसा

 राज्यों

 कहना  चाहता  हूं  ।
 का  दौरा  किया  तौर  इन  राज्यों  की  प्राविधिक

 रिपोर्ट  और  ज्ञापनਂ  का  अध्ययन  किया  ।  उन्हों अध्यक्ष  महोदय  :  किस  सम्बन्ध  में  ?

 ने  अ्रतिरिक्तਂ  wine  इकट्ठे  प्रस्तावित

 ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह  :  कि  ag  स्थानों  का  निरीक्षण  तथा  राज्यों  की
 एडमिट  होगा  या  नहीं  ?

 सरकारों  कौर  तत्सम्बन्धी  केन्द्रीय

 wad  महोदय  :  में  एडमिट  होते
 कारियों  के  साथ  चर्चा  की  |  ट्  प्रकार  स्रच्ययन

 की
 कंसेप्ट

 )  नहीं  देना  चाहता  |  करने  के  पश्चात्  यहां  के  और  जमीनी  के

 में
 ने  बहुत  सुना  ale  सुनने  के  बाद  मेरा  चोटी  के  प्राविधिक  विशेषज्ञों  के  सहयोग  से

 उन्होंने  उड़ीसा  में  रूरकेला  स्थान  पर  नवीन निश्चय  यह  रा  है  कि  यह  एडमिट  नहीं

 होना  चाहिये  ।  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  की  famifrar

 11102  की  है  |

 भारत  सरकार  ने  इस  सिपारिश  का मजे  को
 दुखद  घटना

 बड़े  ध्यान  पूर्वक  परीक्षण  किया  है  त्र
 अध्यक्ष  महोदय  :  सब  दूसरा  स्थगन  दाताओं  की  रिपोर्टे  पर  पश्चिमी

 श्रीताल  कुम्भ  मेला  दुर्घटना  के  विषय  में  है  ।  बंगाल  उड़ीसा  की  सरकारों  के  मतों  पर

 यह  कल  प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्ताव  जैसा  ही  है  ?  विवार  किया  तथा  मध्य  प्रदेश  परिश्रमी
 इसलिये  में  नहीं  समझता  कि  यह  अराज  भी  बंगाल  के  मुख्यमंत्रियों  शर  उड़ीसा  के  दो

 झअस्तुत  किया  जा  सकता  है  ।  मंत्रियों  से  भी  वाद  विवाद  किया  गधा  है  ।

 सभी  उपलब्ध  तथ्यों  प्रौढ़  ग्राहकों पर  विचार प्रो  पद  लाज  अर्ना  :  में  कड

 नई  बात  कहना  चाहता  इसी
 करने  के  पश्चात  भारत  सरकार  इस  परिणाम

 पर  पहुंची  है  कि  रूरकेला  स्थान  पर  इस  संयंत्र
 अकार  को  दुर्बलतायें  प्रो  राज्यों  में  भो  डो

 को  स्थापित  करने  के  विषय  में  उन  के
 सकती  हैं  ।

 दाताओं  की  सिफ़ारिशों  को  स्वीकार  कर

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  उसे  स्वीकार  नहीं  लेना  चाहिये  |

 करूगा  ।  कब  यह  प्रस्ताव  समाप्त  होता  है  ।
 भारत  सरकार  ने  यह  भी  निर्णय  किया  है

 वब  माननीय  उत्पादन  मंत्री  वक्तव्य  देंगे  ।
 geen 2a  कि  मध्य  प्रदेशਂ  के  खनिज संसाधनों  के  विशेषकर



 रखे  गये  पत्र  रे
 २७  सदन-पटल  पर  १६  १९५४

 क्क्  सी०

 लौह  प्रस्तर  कौर  कोयले  के  अधिक  विस्तृत  (१)  रैदास  के  कीड़े  पालने  के  उद्योग

 को  दिये  गय  संरक्षण  को  जारी  रख़ने '  करे परीक्षण  aire  विश्लेषण  का  कायें

 तुरन्त  ही  हाथ  में  लेना  जिस  से  कि
 का  प्रतिवेदन

 इन  संसाधनों  का  झ्राथिक  ak  प्रौद्योगिक
 (२)  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 विकास  करने  में  सुविधा  हो  1
 संकल्प  संख्या  ३६  (¥  ato

 परामर्शदाताओं के  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तिथि  ३१  Pe4R;

 में  सदन  पटल  पर  रख  रहा  हूं  ।

 में  रखी गई  ।
 '

 देखिये  संख्या  .
 (३)  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालयਂ

 अधिसूचना  संख्या  ३६  (%  )-4
 ०  बी०  1%3,,

 थ्री  मेघनाथ  fafa  ३१  FeXR;

 पश्चिम  )  :
 में  इस  पर  कुछ  शब्द  कहना

 (४  )  प्रफुल्ल  आयोग  ee 4 है
 चाहता हूं  ।

 की  धारा  १६  (२)  के  परन्तुक के  मझे

 अध्यक्ष महोदय  :  प्रक्रिया  नियमों के
 जिस  में  उन  कारणों  का  वर्णन

 किया  गया  है  कि  जिन  के  परिणामस्वरूप
 श्रनुसार इस की इस  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती

 जब  माननीय
 सदस्य

 को
 चर्चा  करने

 का  ऊपर  निर्देशित प्रत्येक  प्र भि लेख्य  (2  से  (3 \ j

 अवसर  मिले  तब  वह  माननीय  मंत्री  के  वक्तव्य
 की  प्रति  निर्धारित  अ्रवधि  के  अन्दर  सदन  पटलਂ

 पर  क्यों  नहीं  रखी जा  सकी  ।  में का  लाभ  उठा  सकता  परन्तु  इस  समय

 नहीं  ।  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी
 (x)  सीमेंट  के  भावों  में  परिवर्तन  करने

 के
 सम्बन्ध  में  प्रयुक्त  प्रयोग  का प्रतिवेदन  ।

 कुछ  बातों  पर  हम  चर्चा  करना  चाहते
 1६ )  वाणिज्य  तथाਂ  उद्योग  मंत्रालय

 @  |  हमें  कुछ  समय  दिया  जाना  चाहिये  ।
 संकल्प  संख्या  एस०  सी०  (ato)

 ८
 (2x9 )

 अध्यक्ष  महोदय :  वह  माननीय  मंत्री  1५४,  तिथि  १  REY;  तथा

 से  मिल कर  इस  की  व्यवस्था कर  सकते  हें
 (७  )  प्रफुल्ल  झायोग'श्रघिनियम Reg,

 की  धारा  १६  (2) 3 के  परन्तुक के  भ्र तु सार

 विवरण जिस  में  उन  कारणों  का  वर्णन  किया
 सदन-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 गया है  जिन  &  परिणामस्वरूप ऊपर  वर्णित

 के  कोड़े  पालने  के  उद्योग  को  दिये

 गए  संरक्षण  को  जारी  रखने  और  सीमेंट
 प्रत्येक  श्रभिलेख्य  (५)  are  (६) की  प्रति

 निर्धारित अवधि  के  अन्दर  सदन  पटल  पर

 के
 भावों

 में
 परिवर्तन

 आदि
 के  सम्बन्ध  में  क्यों  नहीं  रखी  जा  सकी  ।  में

 प्रफुल्ल  आयोग  के  प्रतिवेदन  ।
 रखा  गया

 |  देखिये  संख्या

 केन्द्रीय  रेशम  बोझ  के  कार्य  सम्बन्धी  प्रतिवेदन वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टो
 ०  कृष्णमाचारी )  :  में  प्रफुल्ल  आयोग  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  टी०

 १९४५१  की  धारा  १६  की  टी ०  कृष्णमाचारी )  :  में  १  शभ्रप्रैल से  ३०
 धारा  (२) के  च  इन  पत्रों  में  से  प्रत्येक  सितम्बर  ReYR RH के  लिये  केन्द्रीय  रेशम  qe

 की  एक  प्रति  सदन  पटल  पर  रखता
 :

 की  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  की  एक



 gs  भाग  राज्य  शासन  १६  १९५४  विधेयक  qe

 सदन  पटल  पर  रखता  उपबन्धित  है  कि  राज्य  विधान  मण्डलों  में

 में  रखी  देखिये  संख्या  पुर:स्यापित  विधेयक  ate  उन  में

 पारित  सभी  अधिनियम  मुख्य  रूप  से  मरंग्रेजी

 भाग  राज्य  शासन  (TMT  में  परन्तु  यह  भी  कहां  गया  है  कि  जहां

 fadtaa--- RAT:  प्रादेशिक  भाषा  हिन्दी  हो  वहां  विधेयक  को

 गृह-कार्य  तथा  मंत्री
 अनुवाद  हो  सकता  ale  वह  ग्र तु वाद  भो

 प्रामाणिक  होगा  ।
 स्काट जू  )

 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 गर  राज्य  वासन  प्रस्तुत  संशोधनों  से  यह  पता  चलता  है

 १९५१,  में  संशोधन  | करन  ate  कि  कुछ  सदस्यों  की  ag  इच्छा  है  कि  ग्रंग्रेजी

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।  को  बिलकुल  निकाल  दिया  जाय  att  उसके

 यह  एक  विवाद  रहित  विधान है  ।  भाग  स्थान पर  हिन्दी को  रखा  जाय  ।  यहां पर

 में  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि राज्य  शासन  अधिनियम  gy  में  पारित

 ज्हू  ौर  गत  तीन  वर्षों  में  इस  अधिनियम
 नीय  सदस्य  संविधान  के  अनुच्छेद  ३४८  को

 घ्यान  में  रखें  ।  इस  विधेयक  का  वर्तमान  खण्ड

 के
 संचालन

 से
 उसमें

 कुछ
 दोष  छुट

 गई  बातें  प्रकट  हुई  हें  ।  उन  दोषों  को  इस
 ३३  )  उक्त  अनुच्छेद  का  दुहराया  गया  रूप

 मात्र  यह  एक  म्रनिवायं  चीज है  बौर  हम
 विधेयक  के  द्वारा  दूर  करने  का  प्रयत्न  किया  जा

 रहा  है  ।  उद्देश्य  शर  कारणों  के  विवरण  से
 इस  से  हट  नदीं  सकते  हैं  ।  मुझे  इसे  इसलिये

 पुर:स्थापित  करना  पड़ा  क्यों  कि  वर्तमान
 माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  के  मुख्य

 अधिनियम  में  कुड  दो  था  श्र  उत  दोष  को
 प्रयोजन  जान  लिये  होंगे  ।  राज्य  विधान  मण्डलों

 के  सदस्यों  की  ग्रनहूंता  सम्बन्धी  प्रश्नों  के  दूर  करना  आवश्यक  ।  में

 निवेदन  करता  g  कि  यह  विधेयक  सोदा
 के  ढंगਂ  के  सम्बन्ध  में  कुछ  विवाद

 हुए  ।  उस  के  लिये  विशिष्ट  रूप  से  व्यवस्था  सादा  शर  इस  के  सम्बन्ध  में  में  सदन

 का  ate  अधिक  समय  नहीं  लेता  चाहता  हुं  ।
 की  जा  रही  है  श्र  राष्ट्रपति  को  ऐसे  सभी

 प्रश्नों  को  निर्वाचन  प्रयोग  से  परामर्श  करनें
 उपाध्यक्ष  .  महोदय :

 प्रस्ताव
 प्रस्तुत के  बाद  निबटाने  की  दक्तिदो  जा  रहो  है  ।

 हुआ :

 कौर  फिर  इस  में  आकस्मिकता  निधि  1

 की  स्थापना  करने  और  भारत  के  नियंत्रक
 ग  राज्य  शासन

 १९४१  में  संशोधन  करने  वाले

 महालेखा  परीक्षक  के  प्रतिवेदनों  को  राज्य

 विधान  मण्डलों  के  सामने  रखने  का  उपबन्ध
 fadan  पर  विचार  .  जाये  1.0

 श्री  यह  एवं  त्रिवेदी  ):

 माननीय  राज्य  मंत्रो  के  कथनानुसार  भाग
 ,  महोदय  पीठासीन

 ग  राज्य  शासन  )  विधेयक  एक

 प्रस्तुत  किय  wa  संशोधनों  से  जहां  तक  विवाद  रहित  विषय  उन  के  विचार  से

 मुझे  पता  चलता  है  कुछ  माननीय  सदस्यों  के  सभी  चीजें  विवाद  रहित  होती  हें  ।  परन्तु  में

 मस्तिष्क  में  जिस  एकमात्र  sat  से  कुछ  सन्देह  उन  से  सहमत  नहीं  में  समझता  हूं
 कि

 पदा  हो  गया  वह  भाषा  के  सम्बन्ध में  है  ।  यहाँ  एक  अ्रत्यन्त  विवादास्पद  विषय  क्योंकि

 विधेयक  के  खण्ड  ६  में  विशिष्ट  रूप  से  यह  इन  भाग  ग  राज्यों  के  प्रशासन  के  सम्बन्ध



 देरे ३१  भाग  राज्य  शासन  १६  फरवरी  १९५४  विधेयक

 श्री  य० ५  एम०

 हम  किसी  प्रगतिशील  ढंग  पर  art  नहीं  की  कया
 आवश्यकता है

 ?  इस  प्रकार  तो  इन

 कर  रहे  हें  ।  राज्यों  की  जनता  के  साथ  भेद-भाव  किया

 जाता  जब  कि  संविधान  में  हम  ने  सभी

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  इन  भाग
 ग

 को  समान  विधि  के  संरक्षण  ate  विधि  की

 राज्यों  को  भाग  राज्यों  के  समान  स्तर  पर
 दृष्टि  में  समानता  प्रत्याभूत दी

 तो

 नहीं  रखा  जाता है  ।  इस  ईर्ष्या जनक
 फिर  ऐसा  भेदभाव  करना  उचित  नहीं  है  +

 भेदभाव  को  सदैव  के  लिये  निरन्तर  बनाये
 पर  इस  संशोधनਂ के  द्वारा  हम  उसी को  बनायें

 रखा  जा  रहा  है  ।  बरच्छा  हो  कि  wa  हम  इन
 रखने  जा  रहे  एक  नियंत्रक  प्राधिकार

 राज्यों  को  समाप्त  कर  दें  |  ये  राज्य  हमारे

 वर्तमान  ढांचे  में  भ्र संगत हे  ।  यह  अ्रसंगति
 परन्तु  त्न

 इस
 संशोधन  के  द्वारा  उसे  ay

 समाप्त  किया  जा  रहा  है  ।

 इतनी  ata  है  जहां तक  भाग

 अथवा  भाग  ख  राज्यों  के  शासन  का  संबंध
 खण्ड  ७  में  धारा  से  सम्बन्धितਂ  एक

 संशोधन  और  उस  में
 राज्य  की  झ्ाकंस्मिकता

 हमें  acd  संविधान  में  कोई  भी  परिवर्तन

 करने  के  लिये  सिद्ध  केस  मत  पड़ता
 निधि  की  स्थापना  अथवा  उस  में  वृद्धि  करने

 यही  यदि  वह  परिवहन  कुछ  विशेष
 सम्बन्ध  में  कुछ  अजीब  चक्करदार  बातें  कहीं

 गई  जिन  की  कोई  श्रावव्यकता  नहीं
 अनुच्छेदों में  किया  जाना  नਂ  केवलਂ

 संसद  को  वह  संशोधन  एक  विशेष  ढंगਂ  से
 प्रतीत  होती  है  ।

 पारित  करना  होता  बल्कि  भारत  के  साध  अंब  में  भाषा  के  प्रत  पर  कराता  हूं  ।'

 राज्यों  को  al  उस  के  लिये  aquatic  देनी  पड़तीਂ  खण्ड  ६  के  द्वारा  १९४५१  के  अ्रघिनिय में

 परन्तु  इन  भाग  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  एक  नई  धारा ३३  क  को  जोड़ने का  विचार

 ऐसी  बात  नहीं  हैं  ।  इन  के  सम्बन्ध में  यह  हम  सब  इतने  दिनों  से  हिन्दी  को  राष्ट्र

 उपबन्धित  है  किਂ  अ्रतुच्छेंद  २४०  के  अधीन  भाषा  बनाने  के  लिये  आन्दोलन  करते  रहे

 हम  संविधान  में  परिवर्तन  कर  सकते  हें  ate  हें  शौर  इस  चीज़  को  हम  ने  अपने
 संविधान  में

 इन  भाग  गਂ  राज्यों  को  संविधान  के  feat  स्वीकार भी  कर  लिया  है  ।  परन्तु  यहां  पर

 भी  भाग  में  परिवहन  करने  की  अनुमति  दे  श्री  en  फिर  wast  पर  वापस  जा  र  हैं  #

 स

 a
 हें  श्रनच्छेद  २४०  (2) a rer में  कहा  गया  मेरी  तो  समझ  में  नहीं  आता  कि  यह  प्रतिगामी

 है  कदम  क्यों  उठाया  जा  रहा  है
 ।

 में  समझता हूं

 कि  यहं  बहुत  भ्रनुचित  है  और  ऐसा  करने  से

 (१)  में  निर्दिष्ट  कोई  विधि
 व्यथ  बहुत  भ्रमित  व्यय  भी

 भ्रनुच्छेद  ३६८  के  प्रयोजनों के  लिये
 हिन्दी  से  aust  अनुवाद  करवाने  में  ।

 संविधान  का  संशोधन  नहीं

 समझीਂ  जायेगीਂ  चाहे  फिर  उस  में
 सभीਂ  प्रशासनिक  आदेश  जनता  के  लिये  होते

 हैं  कौर  जब  कि  जनता  हिन्दी  को  अच्छी  तरह
 कोई  ऐसा  उपबन्ध  झ्रन्तविष्ट कयों

 से  समझ  सकतीਂ  तो  फिर  अंग्रेजी  की  क्या
 जो  इस  संविधान  का  संशोधन

 करता  संशोधन  करने  का
 अ्रावश्यकता  कम  से  कम  अजमेर

 दिल्ली  हिमाचल  प्रदेश  की  जनता  तो  हिन्दी
 प्रभाव  रखता  है  ी

 भली  भांति समझ  सकती  है
 ।  et  को

 मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  भाग  ग  तो  उस  के  सम्बन्ध  में  प्रादेशिक  भाषा  को

 राज्यों के  शासन  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  शक्तियों  सम्मिलित  किया
 जा  सकता  परन्तु  अंग्रेजी



 भाग  राज्य देरे  १६  फरवरी  १९५४  विधेयक

 को  फिर  से  चालू  करना  किसी  भी  प्रकार  भोपाल में  सभी  लोग  हिन्दी  बोलते  हूं  ।  इस

 सम्बन्ध  में  जो  संशोधन  किया  जा  रहा

 उस  के  द्वारा  wit  को  केवल  सरकारी
 खण्ड  ४,  सन्  १९५१  के  अधिनियम की

 घारा*२२  में  संशोधन  करता  और  उस  के  भांषा  ही  नहीं  बनाया  जा  रहा  बल्कि  यह

 भी  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  राज्य  विधान
 अनुसार  राज्य  विधान  मण्डल  को  संसद  द्वारा

 किये  गये
 कार्यों

 को  रह  कर  सकने की  शक्ति  सभा  में  पुरःस्थापित  विधेयकों  अथवा  उस  के

 द्वारा  पारित  अधिनियमों  आदि  अंग्रेजी
 दी  जा

 रही  इस  में  मुझ
 को

 कोई  बुद्धिमता
 अनुवाद भी  तैयार  किये  जायें  ।  निस्सन्देह प्रतीत  नहीं  होती  है  ।  इन  राज्यों  की  विधान

 सभाओं  के  मुट्ठी भर  सदस्य  सस दू चय
 के  ४९९  इस  अनुवाद  कायें  में  काफी  अतिरिक्त  व्यय

 जिस  की  कोई  आवश्यकता  नहीं है  । सदस्यों द्वारा  किये  गये  कार्यों  को  रह  कर

 सकने  के  योग्य  नहीं  हो  सकते  |  में  तो
 विन्ध्य  हिमाचल  अजमेर

 समझता हूं  कि  इस  उपबन्ध  की  कोई
 आदि  सभी  राज्यों  में  हिन्दी  बोली  जाती  है  ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  हे  कि  ऐसी  ददा  में कता  ही  नहीं है  ।  मेरे  विचार से  तो  इन  सारे

 भाग
 ग  राज्यों  को  बिलकूल  समाप्त  कर  विभिन्न  भाग  राज्यों.में  हिन्दी  को  पीछे

 जाना  चाहिये  ।  अजमेर  का  प्रत्येक  ढकेल  त्रुग्रेज़ी को  प्रमुख  स्थान  क्यों  दिया

 महत्वपूर्ण  व्यक्ति  इस  अजमेर  राज्य  को  नहीं  जा  रहा  रहा
 |

 चाहता हे  ।  यदि इस  राज्य  को  राजस्थान के
 उपाध्यक्ष महोदय  :  कितने  भाग  शग

 साथ  मिला  feat  जाये  तो  भारत  सरकार
 राज्यों में  विधेयकों के  लिए  हिन्दी  का  प्रयोग

 किया  जाता  है  ?
 का  ७०  लाख  रुपये  अतिरिक्त  व्यय

 बचाया जा  सकता हें  |  श्री To  एम०  कुर्ग  को  छोड़

 कर  इन  सभी  राज्यों के  लोगों  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  केवल  एक
 हिन्दी है  ।

 संशोधक  विधेयक  हूं
 ।

 इस  के  सम्बन्ध  में  यह  पंडित  सी ०  एन०  मालवीय  (<aaa) 3

 प्रश्न  उठाना  कि  अजमेर  एक  पृथक्  राज्य  के
 द्  उपाध्यक्ष  पार्ट  सी  रियासतों

 रूप में  रह  या  नहीं  अथवा  उस  को  किसी
 के  सम्बन्ध में  जो  अमेंडमेंट बिल  प्रस्तुत  किया

 पड़ौसी  राज्य के  साथ  मिलाया  जा  या
 गया  है  उसके  सम्बन्ध में  मेरे  साथी  त्रिवेदी  जी

 संगत  नहीं  ह  ।  सच  तो  यह  हैं  कि  माननीय
 ने  जो  बात  कही  है  मेरा  ऐसा  ख्याल  हे

 कि  वह

 सदस्य  विषय  से  असंगत  बातें  कर  रहें
 बिल्कुल  गैर  मुताल्लिक  है

 ।
 पाट

 सी
 रियासतों

 यह  उचित  नहीं  जहां  तक  इस  विधेयक
 को  खत्म  करने  का  जो  मसला  हँ  उस  के

 का  सम्बन्ध  है  केवल  वे  ही  बातें  सुसंगत  होंगी
 मुताल्लिक तो

 जो  बाउंडरी  कमीशन

 जिन पर  इस  विधेयक में  मूल  अ्रघिनियर
 आयोग )  मुक़र्रर  हुआ है

 उस  की  रिपोर्ट  भराने

 के  संशोधन के  रूप  में  चर्चा  की  गई  है
 के  बाद ही  कुछ  कहा  जा  सकेगा  और  उस

 श्री  य  एम०त्रिवंदी  :  दूसरी  बात  म  वक्त  ही  यह  मालूम  होगा  कि  पाट सी

 संतों  का  भविष्य  क्या  होगा  ।  इंस  सिलसिले  में qe  कहना  चाहता  था  किं  संविधान  के  अनुच्छेद

 ३४५  के  अनुसार  हिन्दी  सभी  राज्यों  .  की  उन्होंने TH  बात  को
 नज़रअन्दाज़

 कर
 दियां

 सरकारी  भाषा  होगीਂ  ।  भ्र भी  तो  राज्य  हिन्दी  कि  अजमेर  वालों  की  क्या  राय  हूँ  ।  अभी

 एक  साथी ने  कहा  कि  अजमेर  के  लोग  इस  से
 को  श्रपनायेंगे  उन्हीं में  हिन्दी  सरकारी  भाषा

 रहेगी  ।  मेरा  निवेदन यह  हूं
 कि  अजमेर  और  पहले  कुछ  राय  रखते

 थ  जब  कि



 रेप  भाग  राज्य  शासन  १६  फरवरी  १९५४  विधेयक  २६

 सी०  एन०  रहे  जितना भी  हो  रहा  &  उतनी

 तमाम  इन  रियासतों  का  एकीकरण  हो  रहा  जल्दी भी  कर  रहे  लेकिन  अगर  हिन्दी

 था  लेकिन अब  जो  पाट  at  रियासतों के  रहने  भाषा  को  पाट  सी  रियासतों  के  लिऐ  कर

 वाले  हें  उन  की  राय  किस ओर  है  ।  अब  दिया  जायेगा  तो  उसका  परिणाम  यह

 उन
 को  बजाय  ख़त्म  करने  के  वहां के  लोगों  होगा  कि  fan  वहां  वाले

 उस  कानून को

 की  राय यह  होती जा  रही  ह  कि  उन  समझ  सकेंगे  और  कोई  इसरा  जो  देखेंगा

 वह  मुमकिन  है  कि
 न

 समझ  सके
 ।  इसलिए रियासतों  को  और  ज्यादा  बड़ा  कर  के

 अगर  आप  ध्यान से  देखें तो  आपको हिन्दुस्तान  की  जो  और  रियासतें  बनें  उन्हीं

 के  समान  दरजा  दिया  जाय  |  मालम होगा  कि  उसी  अमेंडमेंट  में  यह

 दूसरी  बात  कि  राजस्थान  के  लोगों  प्राचीन है  कि  पाट सी  रियासतों  को  इस

 से  नहीं  रोका  गया  कि  वह  अपनी में  अजमेर
 के  सम्बन्ध  में  पुछना या  भोपाल

 के  सम्बन्ध में  मध्य  भारत  के  लोगों  से  रीजनल  भाषा  में  fas  या

 पुछना  यह  कोई  लोकतंत्रात्मक  तरीका  नहीं  ऐक्ट  पास  कर  वह  अपने  यहां  की

 भाषा  में  चाहे  वह  हिन्दी  हो  या  और इस  रिसाले  में  भोपाल  के  लोगों

 से  ही  पूछना  अजमेर  के  लोगों  से  कोई  भाषा  हो  अपने  बिल  पेश  कर  सकते

 हैं
 ।  उदाहरण के

 तौर
 पर  में

 भोपाल  की
 ही  पूछना  चाहिये  कि  वह  क्या  चाहते  हैं  ।

 मिसाल  आपके  सामने  पेश  करता
 यहां के  रहने  वाले  लोग  भी  हिन्दुस्तान  से

 भोपाल में  हिन्दी  में  बिल  पेश होते
 अलग  नहीं हें  ।  वह  भी  भारत  की  एकता

 हिन्दी में  उनके  बहस  होती
 को  चाहते  हे  और  हिन्दुस्तान  में  रहने  वाले

 हिन्दी  में  उन  पर  संशोधन  किए

 एक  नागरिक
 at  हैसियत से  सोचते  है  जाते  लेकिन  आसानी  के  लिये और  उस

 कौर  वह  वही  सोचेंगे  जो  भारत  के  हित  चीज़  को  तमाम  हिन्दुस्तान के
 vet  में

 में  होगा  और  उन  के  हित  में  होगा  |
 बिठाने  के  लिए  यह  किया  जा  रहा  हे  कि

 इस  सिलसिले  में  जो  दूसरी  बात  अंग्रेज़ी  उसका  अनुवाद  अंग्रेज़ी  भें  भी  हो  ।  आखिर
 ax

 हिन्दी  के  सम्बन्ध में  है  उसमें  यह  कौनसा  मसविदा
 जिसको  हमारे

 त्रिवेदी  जी  मानेंगे  और  जिसका  इंटरप्रिटेशन त त्रिवेदी  जी  ने  यह  बात  दिखाने  की  कोशिश

 की
 हू  कि  इस  अमेंडमेंट  के  ज़रिये से  हम  अदालतें  करेंगी  ।  जाहिर  हे  कि  अभी  तक

 हिन्दी  को  खत्म  करके  अंग्रेजी  को  लाना  हम  इस  हालत  में  नहीं  हुए  हे  कि  हिन्दी

 कानूनों की  सही  तरीके  से  व्याख्या  कर  सकें चाहते हें  ।  शायद वह  यह  भूल  गये  कि

 अभी  अंग्रेजी  भाषा  चल  रही है  ।  अदालतों  ऐसी  सुरत  में  मेरे  ख्याल  में  अगर  त्रिवेदी

 में  चल  रही  हमारी  पालियामेंट  में  चल
 जी  को  कोइ  कानून  के  मुताल्लिक  मुकद्दमा

 लड़ना पड़ा  तो  वह  हिन्दी  के  कानून को रही हूं
 और  हिन्दुस्तान  के  बहुत  से  ऐसे

 भाग  जहां  अभी  हिन्दी  भाषा  का  प्रयोग  तो  अपने  सामने  रखेंगे  लेकिन  शायद  वह

 नहीं  हो  सका  है  ।  इतनी
 हिन्दी  नहीं  जानते  कि  उस  अनुवाद

 एक  माननीय  त्रिवेदी  जी  के  समझ  सक

 भाषण  में  चल  रही  है  ।  श्री  य०  uno  त्रिवेदी  :  यह  बात  गलत

 पंडित
 सी  ०  एन०  मालवीय  :  तो  यह  भावना  @  शायद  में  आपसे  ज्यादा  जानता

 हूं
 ।

 तो  अच्छी है  कौर  किसी  को  इस  से  इख़तिलाफ़  पंडित  ato  एन०  मालवीय :  लेकिन

 भी  नहीं  ह  कि  हिन्दी  भाषा  होनी  चाहिए  जो  अनुवाद  होता  उससे  ज्यादा  नहीं

 कौर  इसके  लिए  हम  कदम  भी  बढ़ा
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 श्री  Jo  एम०  त्रिवेदी  :  उस  अनुवाद  पहली  चले  TT  FEXQ  के  पहले  ऐसे  क़ानून

 को  भी  में  सदी  कर  सकता  हूं  ।  बन  गये  हें  जिन  में  कुछ  तबदीली  करने  की

 अवस्यकता  है  तो  वह  उस  में  तब दी ली  कर
 wera  महोदय :  सेਂ  मानी

 सकें  ।  मेरी  समझ  में  यह  कोई  लोकतन्त्र  के
 यही  बात  है  न  ?  पता  नहीं  कि  माननीय

 सदस्य  से  प्रतीक  जानते  हैं  या  नहीं  ।  विरुद्ध  नहीं  है  ।  जब  तक  सी  पार्ट  रियासतें  हैं

 wat  को  यह  अधिकार  दिया  जाना  चाहिये  ॥

 पंडित  सी ०  एन०  मालवीय  :  श्रीमान
 :  उपाध्यक्ष  त्रिवेदी  जी  ने  जो  तक़रीर  की  है

 उन  को  यह  अ्रखितियार है  कि  स्टेट  लिस्ट  में

 जितने  क़ानून  बने  हें  वह  उन  में  संशोधन  कर

 में  सीटें  उस  का  हवाला  दे  रहा  हूं  ।  में  यह  कह  सकें तो  फिर  fas  १  १९४५२  के  पहले
 था  कि  wae  मेरे  दोस्त  त्रिवेदी  जी  को

 जो  क़ानून  बने  हैं  उन
 को  तरमीम  न

 कर
 सकें

 क़ानून  पर  किसीਂ  भ्र दा लत  में  बहस  करने  यह  बात  समझ  में  नहीं  areal  ।  इसलिये  इस
 की  ज़रूरत  होगी  तो  वह  अंग्रेजी  के  भ्रनुवाद  की  पुरी  ज़रूरत  थी  ।  सो  पार्ट  की  रियासतों

 को
 देखेंगे  शौर  उसी  के  अ्रनुसार  केसेज  को  की  तरफ़  वहां  के  लेजिस्लेचसे  के  जरिये

 करेंगे  at  उन  को  इस  चीज  की  जरूरत
 वहां  के  मिनिस्टर्स  के  ज़रिये  से  ate  वहां

 पड़ेगी  ।  ऐसी  सुरत  में  यह  कहना कि  हिन्दी
 के  जो  wear  लोग  हे  उन  के  ज़रिये  से  ak

 भाषा को  मटियामेट  करਂ  रहे  हें  या  उसको
 जो  जनता  वहं की  है  उन  की  तरफ़  से  भी  कई

 पीछे  की  शर  हटा  रहे  हे  यह  सही  नहीं  है  बल्कि
 रिप्रेजेंटेटिव

 awn

 येह  सीटें  आ्रासानी  की  बात  है  ale  इस  मामले
 )

 किये  गये  शर

 उस  की  बिना  पर  यह  तमाम  चीज़ें  इस  बिल  में
 में  यह  बात  साफ़  कर  दी  गयी  है  सिफ

 लाई  गयी  कौर  इन  की  सख्त  जरूरत  है  ।
 उस  का  जो  अंग्रेज़ी  का  मसवदा  होगा  उसे

 शआधारिटेटिव  माना  लेकिन  iy  सी
 इस  के  बाद  कंसोलिडेटेड  फंड

 स्टेट्स  को  यह  अधिकार  है  कि  वे  जो  अपने  कंटिंजेंसीਂ  फंड  की  बात  इस  कीਂ  भी  सख्त

 क़ानून  बनावें  या  जो  बिल  लावें  उन  को  हिन्दी  ज़रूरत  है  ।  इस  सिलसिले  में  में  तमाम  सी

 में  या  रीजनल  भाषा  में  बना  सकती  हैं  ।  पार्ट  रियासतों  की  तरफ़  से  तो  नहीं  कहे

 लेकिन  भोपाल  की  तरफ़  से  में  ज़रूर  सेंट्रल इस  के  बाद  एक  बात  और  है  जिस  में

 यह  है  कि  १  १९५२  के  चूंकि  ग्व्नेमेंट  का  मशकूर  हुं ग्र ौर  वहां  की  जनता

 वहां  सी  पार्ट  रियासतों  में  लेजिस्लेटिव
 का आभार  प्रदर्शित  करता  हूं  ।  वहां  इस  से

 श्रसैम्बलीज़  नहीं  इसलिये  पालियामेंट  ने  अप  ने  काफ़ी  तरक्की  करने  का  मौका  दिया  है  |

 कुछ  क़ानून  उन  के  लिये  बनाये  थे  या  कुछ  एक  साहब  ने  यहां  कहा  था  कि  भोपाल  को

 दूसरे  सूबों  के  क़ानूनों  को  वहां  लागू  कर  इतना  रुपया  क्यों  दिया  जाता  इसलिये  कि

 लिया  गया  उस  सिलसिले  में  कुछ  क़ानून  भोपाल  में  इन्तजाम  अच्छे  तरीके  से  हो  रही  है

 ऐसा  बन  गया  था  कि  संशोधन  नहीं  हो  सकता  |
 और  उस  के  नतीजे  निकल  रहे  हें  ।  वहां  पर

 इस  के  लिये  जरूरत  थी  कि  तबदीली  की  जाय  तरक्की  करने  के  लिये  जितनी  जाग्रत  होती

 जिस  में  वहां  सी  qe  की  असेम्बली  उन
 है  वह  मदद दी  जा  रही  है  ।  लेकिन  एक  दिक्क़त

 क़ानूनों  में  भी  संशोधन  कर  सकें  ।  यह  बात
 यह  होतीਂ  थी  कि  कभी  कभी  खरब

 के
 लिपे  रुक

 दूसरी  है  कि  उन  क़ानूनों  में  कुछ  तबदीली  की  जाना  पड़ता  कौर  इसलिये  वहां  ऐसी

 जाय  या  लेकिन  यह  भअरितयार  उन  को  सुरत  श्री  जाने  पर  जंत्र  कि  उन  को  किसी

 ज़रूर  होना  चाहिये  ।  जब  तंक  ये  सीਂ  पार्ट  खर्चे  की  जरूरत  पड़वी  थी  तो  उन  के  पास

 रियासतें  हूं  वह  art  यह  महसूस  कारें  कि  खर्च  के  लिये  कीई  फंड  tar  नहीं  ar  जि  में
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 [afeq  सी०  एन०

 से  वह  खर्च  कर  सकें  ।  इसलिये  इस  कंटीजेंट  अधिकार  दिये  जा  रहे  जैसा  कि  इस  विधेयक

 फंड  के  पैदा  करने  से  वहां  यह  जरूरत  हो  के  भ्राबजैक्ट्स  और  रिजर्व

 जायगी  प्रौढ़  इस  तरीक़े  से  उन  के  काम  में  कारण )  केਂ  बयान में  लिखा  है

 आसानी  पैदा  हो  जायंगी  ।  के  अभ्यावेदन  किये  गये  हें  कि  इसਂ  अधिनियम

 एक  बात  की  तरफ़  में  ज़रूर  ध्यान

 के  अधीन  राज्य  विधान-सजायें  उन

 का  संशोधन  नहीं  कर  सकतीं  जो  पहली
 दिलाना  चाहता हूं

 ।  यह  जो  कनसालिडेटेड
 १९५२  से  पहले  संसद  द्वारा  राज्यों  के  लिये

 फंड  सी  ore  रियासतों  के  लिये  है  इसਂ  में  प्रकार
 बनाये गये  हूं  पीपी

 यह  होता  है  कि  जो  मंजूरियां हो  जाती  हैं

 उन  मंजरियों  के  बाद  केन्द्र  में  अदाई  देर  में  इसਂ  सम्बन्ध  में  तो  उन्होंने  श्राप  ही  इस

 होती है  भ्र ौर  जो  फंड  होते  हं  उन  के  खर्च  बातਂ  को  स्वीकार कर  लिया  है  ।  लेकिन  मेरा

 ख्याल  है  कि  भाग  राज्य  के  प्रधान  मंत्रियों
 होनें में  प्रकार  देर  हो  जाती  है  कौर  इस  वजह

 से  वह  लैप्स  हो  जाते  इसलिये इन  केਂ
 ने  और  भीਂ  हिरनी  कठिनाइयों  का

 इन्तज़ाम के  बारे  में  यह  करना  चाहिये कि  जो  किया  थाਂ  ।  seat  होता  कि  वह  तमाम

 नाइयों  जिन  का  सामना  भाग  जगह  राज्यों  को
 वहां  कंधटिजेंसी  फंड  दूसरे  फंड  सी  oe

 रियासतों  के  लिये  हों  वह  इस  तरीक़े  से  रखे  करना  पड़  रहा  है  इस  विधेयक  से  दूर  हो  जातीं  ।

 जायं  कि  जो  बजट  मंजूर  हो  जिस  फंड  मुझ  को  एक  समाचार से  हिन्दुस्तान

 के  लिये  रुपया  मंजूर  हो  वह  आसानी
 टाइम्स के  ६  सन्  ce  के  अंक  में

 से  फौरनਂ उन  को  मिलਂ  सके  प्रौढ़  को  दिल्ली  छपा  यह  बात  साफ़  मालूम  हुई  थी  ।

 के  ज्यादा  चक्कर  नहीं  काटने  पढ़ें  जिस  से  कि  इस  से  यह  ज़ाहिर  है  कि  क़रीब  क़रीब  सब

 उन  के  काम  में  ज्यादा  रुकावट  पैदा  होती  बातों  परਂ  समझौता  किया  गया  था  ate  वह

 सभीਂ बातें  स्वीकारਂ  ae  ली  गई  थीं  ।  लेकिन
 शब्दों  के  साथ  में  इस  अ्रमेंडमेंट  का

 सेन  करता  हुज़ूर  में  कोई  वजह  नहीं
 जहां

 तक  मुझे  इस  विधेयक  से  मालूम  हो  रहा  है

 पाता कि  इस  में  कोई  हिन्दी  कागज  का  सवालਂ  वह  बातें  में  नहीं  आई  जो  कि

 or
 तनय

 पेदा  किया  गया  है  या  जो  पार्लियामेंट
 मिनिस्टर्स  ने  झपने  मांगपत्र

 )  में

 ने  किया  है  उस  को  मटियामेट  करने  का  सवाल
 पेश की  थीं  |  उन्हों  ने  कई  बातों  का  उल्लेख

 किया  थाਂ
 |

 मिसाल  के  लिये  एक  तो  यह  है  कि
 पैदा  क्या  गया  है  या  यह  कि  जो  सीਂ  ae

 रियासतें  हें  उन  के  लिये  कोई  विरासत  लिख
 जो  कठिनाइयां

 भाग
 राज्यों  में  महसुस

 दी  जा  रही  है  कि  वहू  कभी  ख़त्म  नहीं  होंगी  at  जा  रही  हें  उन  को  दूर  कर  दिया  जाय

 वह  इस  में  कुछ  प्रथम  किया  जा  रहा  है  ।  इस are  जैसी  हें  वैसी  ही  बनी  रहेंगीਂ  |  इसਂ  वक्त

 जो  पोजीशन है  उस  को  सामने रख  इस  के  भ्र लावा उन  की  धन  खर्च  करने की  जो

 झमेंडमेंट  बिल  को  लाने  की  सरत  जरूरत  थी  ।  शाक्ति  मर्थादा  उस॑  को  भी  बढ़ाने के

 लिये  उन्हों  ने  कुछ  मसौदा  पेश  किया  था  ।

 श्री  एम०  ume  द्विवेदी  git
 तीसरी  बात

 जो
 उन्होंने wal  थी  वह  यह

 Gt)
 :

 उपाध्यक्ष  मुझे  खुशी  है  कि  कि  कर्मचारियों  (afar  )  पर  उन  का

 हमारे  राज्य  विभाग  के  मंत्रीਂ  महोदय  ने  एक  अ्रघिकार
 )  होना  इस

 ऐसा  fasaa  हमारे  सामने
 उपस्थित  किया  है  सम्बन्ध

 में  भी  इस  बिल  में  कोई  जिक्र  नहीं
 कि

 जिस  में
 भाग  ग  राज्यों को  कुछ  पौर  3
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 इस  के  अलावा  राज्य  सरकार  के  प्रधान
 थे  कि  बड़ी  बड़ी  रक़में  जो  बजट  में  स्वीकृत

 मन्त्रियों  के  प्रतिनिधि  मंडल  कीਂ  जो  बातचीत  हो  जाती  परतौ  जो  बजट  केन्द्र  से  भो  स्त्री  कृत

 मन्त्री  महोदय  से  हुई  थी  उस  में  यह  था  कि
 gt  जाती  उस  में  स्वकृत  धनराशियों

 ait तक  जो  वहां  की  धारा  सभाएं
 *ग

 का  तो  वे  कम  से  कम  खे  कर  सकें  |  प्रभो  वह
 राज्यों  उन  को  बहुतਂ  संकुचित  अधिकार  उस  स्वीकृत रक़मों  में  से  भी  २०  हजार से

 यहां  तक  कि  किसी  बिलਂ  के  मसौदे  को  पेश  अधिक  खर्चे  नहीं  कर  सकते  |  जब  बजट  राज्य

 करने  के  पेशतर  उन  को  यहां  केन्द्रीय  सरकार
 सरकार  द्वारा  श्र  राज्य  सभा  पारित

 के  पास  भेजना  पड़ता  है  ।  जब  वह  यहां से  )  हो  जाता  है  कौर  केन्द्रीय  सरकार  से

 मंजूर  हो  कर  जाता  है  तभी  राज्य  सभा में  वह  भी  स्वीकृत  हो  जाता  है  तो  क्या  वजह  2  कि

 पेश  होता  |
 २०  हंजार  से  अघिक वह  सरकारें  as  नहीं

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  )
 :  कर  पायें  |  हमारे  देश  में  भाग  राज्य

 किस  क़ानूनਂ  के  मातहत  यह  मसौदा  यहां  भेजा
 भाग  राज्य  भाग  पगार  राज्य  हें  घौर

 जाता है  ?
 भाग  राज्य  हें  ।  इस  प्रकार  चार  क़िस्म  की

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  किस  क़ानून

 श्रेणियों  में  वह  विभिन्न  प्रकार  बंटे  हुए  ।

 कहने को  at  हम  यह  कहते  हें  कि  जल्दी a
 के  मातहत  विधेयकों  के  प्रारूपਂ  भेजें  जाते  हैं

 जल्दी  सब  को  हम  बराबरी  का
 यह  नहीं  जानता  लेकिन  ऐसा

 )  में  हो  रहा  है  ।  कोई  क़ानून हो
 देना  चाहते  लेकिन  वस्तुतः  प्रभी  11.0 1.0  राज्यों

 के  अ्रन्दर  जो  कठिनाइयां  महसुस  रही  हैं यान  हो  ag  A  नहीं  कह  सकता  |  मुमकिन  है

 वह  भी  दूर  नहीं  हो  रही  हें  ।  में  अदा  करता
 कि  यह  मन्त्री  महोदय  की  कुछ  निजी  हिदायतें

 लेकिन  यह  जो  आजकल चल  रही  है  वह
 था  कि  इस  विधेयक  में  उन  सब  बातों  का

 वेश  कर  दिया  जायेगा  |  खैरਂ  अभी  नहीं  किया
 बात  है  ।  राज्यों के  प्रधान  मन्त्रियों ने  जो

 अपना  वक्तव्य  दिया  at  श्र  जो  श्राप के  गया  है  तो  क  किया  क्योंकि  मुझे

 सामने  बातें  रखी  थीं  उसमें  यह  साफ़ तौर  से  मालूम है  कि  पहले  जब  अयोग्यता  निवारक

 कहा  था  कि  ag  दिक्कत  भी  हटा  लेनी
 विधेयक  साफ  डिसक्वालिफिके शन

 संविधान  (  कांस्टीट्यूशनल  में  यह  यहां  पेशा  किया  गया  था  तो  मेंने  मन्त्री

 साफ़  तौर  पर  लिखा  है  कि  महोदय  के  सामने  बहुत  नम्रतापूर्वक  अर्ज़े

 की  अनुमति  प्राप्त  किये
 किया था  कि  श्राप  इस  के  अन्दर धारा  १७

 कभी  संशोधन  कर  दें  जिस  में  उन  के  बारे  में
 बिना  कोई  भी  विधेयक  प्रीमियम  नहीं  बन

 फिर  से  कोई  झ्रापत्ति खड़ी  न  हो  सके  ।  लेकिन
 सकता  ।'

 उस  समय  वह  बात  नहीं  मानी  गयी  ।  अराज

 कांस्टीट्यूशनल  में  सिर्फ़  इतनी  ही  बात  है  कि  वहीं  बात  इसਂ  बिलमें  रखी  गयी  है  ।  जो  बार

 बिल  के  पास  होने  के  पहले  प्रेसीडेंट की  बार  टुकड़ो ंमें  एक  चीज़  को  करने  से  तो  छां

 कृति  की  आवश्यकता है  ।  इसलिये इस  तरह  यह  है  कि  तमामਂ  समस्याओं हम  विचार

 करें  ौर  विचार  करने  के  बाद  एक  पुरा की
 कठिनाइयों  का  भी  दूर  होना  आवश्यक  था

 ।

 एक  बात  भ्र है  जो  कि  प्रधान  मन्त्रियों  क़ानून  तैयार  करें  जिस  से

 के  प्रतिनिधि  मंडल  में  कही  गई  वहू  यह  है  समस्याओं का  बहुत  देर तक  के  लिये हों

 कि  २०  हजार  से  प्रतीक  खर्च  वहां  के  जाय  ।  में  उन  से  फिर  से  नम  निवेदन  करूंगा

 मन्त्री
 या

 सरकारें  नहीं  कर  सकतीं  ।
 वह  चाहते

 कि  ऐसा  मौक़ा  जब  कभीਂ  श्राये  तो  सदस्यों
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 UHo  एल ०
 थ्रो  एम०  एल०  द्विवेदी  :  जो  बात  में )  राज्य  सरकारों  से  झर  अन्य

 सीगों  से  मशविरा  करके  GE  बातें  को  जायें  तो  श्रमिकों  बतला  रहा  वह  हिन्दुस्तान  टाइम्स

 अच्छा  हो  ।  में  इरादा  करता  हूं  कि  मन्त्री  की  १  सन्  १९५३  की  fold  के

 महोदय  इस  बातਂ  को  स्वीकार  करेंगे  |  ग्रा घार  पर  आश्रित

 एक  कौर  बात  की  तरफ़  में  मन्त्री  महो  दय  डा०  काटजू  :  अराज  १६  फरवरी है
 ।

 की  तवज्जुह  दिलाना  चाहता  हूं  प्रौर  वह  यह

 है  कि  sot  जैसा  में  ने  २०  हंजार से

 थी  एम०  एल०  द्विवेदी  :  राज  अगर

 हालत  में  सुधार  हो  गया  तो  यह  बड़ी
 अधिक  खर्च  करने  का  भ्र धि कार  वहां  की  राज्य

 प्रसन्नता  की  बात  है  और  में  ग्रा दया  करता
 सरकारों  को  नहीं  इसी  सम्बन्ध  में  किसी

 हूं  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  सुधारों की  जो
 अफसर  को  विशेष  भत्ता  यदि  राज्य  सरकार

 योजना  बनायी  होगी,वह  सुधार  हमारे  समक्ष

 देना  चाहती  है  तो  वह  भी  नहीं  दे  सकती  ।  मेरी

 समझ  में  इस  का  भी
 संशोधन  करना

 भ्रावस्यक
 आयेंगे  ।

 था  भाग  राज्यों  के  wear  अभी  तक
 अब  इस  बिल  के  सम्बन्ध  में  जो  उद्देश्य

 जुडिशल  कमिश्नर  कोर्ट स  हें  और  वहं  केवलਂ

 चीफ़  कोर्ट  या  हाई  कोर्ट  की  हैसियत  से  काम

 शर  कारण  एण्ड  रिजर्व  )  दिये

 गये  हें  उस  में  भाषा  के  ऊपर  भी  संशोधन

 कर  रहे  इन  में  से  एक  ही  व्यक्ति  होता  है  पेश  किया  गया है  ।  जहां  तक  में  समझता  हुं
 जो  जज  का  काम  करता  है  ौर  वर्तमान

 हमारे  संविधान  में  जो  भाषाਂ  Feral  धारा

 समय  में  जब  हम  हाईकोर्ट में  बेचैन या  एक  से  उस  में  स्पष्ट  लिखा  है  किਂ  संघ  की  भाषा
 अधिक  जजों  की  नियुक्ति  करते  हें  शौर  यदि

 हिन्दी  या  अ्रंग्रेजीਂ  होंगी  ।  लेकिन  भाग  ग

 हम  वहां  पर  बड़े  इजलासों  का  निर्माण  करें
 राज्यों  के  संशोधन  विधेयक  में  लिखा  है  :

 तो  बह  ठीक  और  उचित  होगा  क्योंकि  किसी

 भी  अभियोग  में  यह  भी  संभव  हो  अंग्रेज़ी  होंगीਂ

 सकता  है  कि  एक  झ्रादमी  किसी  एक  बात  से
 म

 a

 प्रभावित  हो  इसलिए  यदि  हम  वहां
 मानता  हूं  कि  आगे  चलकर  मंत्री

 महोदय  ने  यह  बात  स्वीकार  की  है  कि
 बड़े  इजलासों का  निर्माण करते  तो  वह

 बरच्छा  होगा  ।  श्रमिक  दृष्टि  से  ऐसा  संभव
 जहां  कहीं  दूसरी  भाषा  राज्य  सरकार  ने

 नहीं  इसलिए  प्रधानमंत्रियों  ने  निवेदन
 प्रचलित  कर  दी  वहां  अग्रेजी  का

 अनुवाद  जो  गजट  में  शाया
 ag किया  था  कि  या  तो  श्राप  ऐसा  करें  कि  उन  को

 पास  पड़ौस  के  किसी  राज्य  के  हाईकोर्ट  से
 प्रमाणित  मान  जायेंगे  |  अंग्रेजी  में  अनुवाद

 प्रमाणित  माना  इसमें  मुझे मिला  यदि  ऐसा  न  हो  तो  भाग  गਂ

 राज्यों  के  जितने  आयुक्त  न्यायाधीश
 आपत्ति  नही ंहै

 ।  लेकिन  मेरा  तो  कहना

 कमीने  )  हें  उन  को  मिला  कर  एक  हाईकोर्ट
 यह  हे  कि  जब  हमारे  राज्य  की  भाषा

 का  निर्माण  कर  ताकि  वह  सब  मिल  कर  हिन्दी  तो  उसको  क्यों  नहीं  माना  जाता

 विभिन्न  राज्यों  सें  अलग  अलग  न्याय  करें  |
 और  जब  संविधान  में

 स्पष्ट  लिखा  है  कि  हमारे  राष्ट्र  की  भाषा
 डा०  काटजू :  में  बीच  में  यह  बता  देना  हिन्दी  उचित  और  न्यायसंगत  है  कि

 चाहूंगा  कि  माननीय  सदस्य  को  ठीक  सुचना
 हिन्दी  भी  मान  लेना  चाहिये  और  साथ  ही

 tai है  ।
 का  wears  भी  प्रमाणित  मान  लिया
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 जाय  उस  समय  तक  जब  तक  कि  यह  पन्द्रह  पहले  सब  काम  काज  हिन्दी  में  होता

 वर्ष  की  sates  पूरी  नहीं  होती  ।  में  आपको  वहां wa  भ्रंग्रेज़ी  में  होता है
 ere  oe

 aaa  विभाग  राज्यों में  अधिकतर
 डा०  काटजू भूपाल  में  तो  सब

 फ़ारसी

 हिन्दी  में  ही  काम  होता  था  ate  में  भी  एक
 उद  में  होता  भूपाल  में  तो  सब

 काम

 एसे  राज्य  से  जाता  हूं  जो  ग  भाग  में
 हिन्दी  में  नहीं  होता  था

 ।

 लित  है  alt  इस  नाते  मुझे  वहां  का  भ्रमणी

 तरह  ज्ञान  है  कौर  में  आपको  बताऊं  कि  भ्र भी
 श्री  एम०  ume  द्विवेदी

 :
 वहां  श्राप

 तक  वहां  सारा  राज  काज  हिन्दी  में  चलता  हिन्दी  कर  हिन्दी  तो  हमारे  मुल्क

 भर  की  भाषा  साथ  में
 अंग्रेजी

 भी था  atc  कोई  आपत्ति  नहीं  की  जाती  थी  .  .  .

 में  यह  नहीं  कहता  कि  ais  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  माननीय  सदस्य  लेकिन  श्राम  कामकाज  जो  वहां  पहिले  सब

 से  इस  संशोधन  के  सम्बन्ध में  जानना  चाहता

 हूं  कि  कया  भ्रनुच्छेद  ३४८  में  यह  बात  नहीं
 हिन्दी  में  चलता  वह  चलता

 राज

 aah  उसमें  नये  संशोधन  करने से  यह  हो

 दी गई  कि  विधेयकों की  भाषा  wast
 amt  कि  लोगों  को  जो  दफ्तरों  शौर  कचहरियों

 होगी  ।  संविधान  के  श्रनच्छेद  ३४८  के

 उपखण्ड
 में  दिया  गया  है  कि  अंग्रेजी

 ग्राही  से  सरकारी  कागज़ों  are  मिस्लों  की

 नक़लें  दी  जाती  हैं  वह  अंग्रेजी में  दी
 जाती

 भाषा ही  होगी  ।
 हैं  प्रौढ़

 जनता
 को  उनका  हिन्दी  में

 अ्रनुवाद

 tit  एम०  Uso  द्विवेदी  :  जी  तभी
 करने में  काफी समय  कौर  धन  खच  करना

 तो  में  यह  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहा हूं  कि
 पड़ता  कौर  उसके  लिये  प्रति  पृष्ठ  तीन

 तीन  कौर  चार  चार  तक  खेलने  पड़ते अंग्रेज़ी  भाषा  में  भी  नियम  तथा

 विनियम  बनाया  कौर  परिचालित  किये  जा  जनता  को  हिन्दी  में  उनका  अनुवाद  कराने

 में  काफ़ी  दिक्कत  का  सामना
 करना  पड़ता

 सकते  बात  में  कहता  हूं  वह  यह

 है  कि  हिन्दी  के  अलावा  wast  भी  मानी  है  |  राज्य  की  तरफ़  से  ऐसा  कोई  प्रबन्ध

 जाय  जेसा  कि  हमारे  संविधान  ने  माना है  ।  नहीं है  कि  उनको  हिन्दी  की
 प्रतिलिपियां

 मिल  सकें  जो  कि  भाग  गਂ  राज्यों  के  निर्माण
 अंग्रेजी  में  भी  बिल  रोक  क़ानून  संकल्प  आदि

 छापे  लेकिन  वहां  राज्य  की  प्रधान  के  फैलती  उनको  मिला  करती  थीं
 |

 भाषा  हिन्दी  हो  शरर  अंग्रेज़ी  भाषा  दूसरी
 श्रीमती  कमलेदुमति  शाह भाषा  हो  और  साथ  ही  बिल  के  जो

 अंग्रेज़ी  उनको  प्रमाणित  माना

 जाय ॥
 ज़िला  :  यह  बात  मेरे

 जिले  में  भी  हुई  है
 ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 वह  तो

 भी  मौजूद  ऐसा
 तो

 नहीं  gar  कि  वहां
 श्री  एम०  एल ०  द्विवेदी  :  बिल्कुल

 सही  बात  रहा हूं
 ।  ऐसी  कोई

 की  भाषा च् प्रग्रज़  कर  दी  गई  ।

 बनाई  गई  होती  जिससे  राज्य  के  निवासियों

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी :  बहुत  को  डरपना  काम  काज  हिन्दी  में  चला  सकने

 कपड़ पड़  गया  वहां  जितनी  कार्रवाई  सुविधा  यदि
 केन्द्रीय

 सरकार  से

 वह  सब  भ्रंग्रेज़ी  में  चलती  है  ।  रखने  के  लिये  या  किन्हीं  दूसरों  से  बातचीत

 भूपाल  प्रौर  अजमेर में  जहां  पर
 करने  के  लिये  खतोकिताबत
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 [arr  go  एम०

 केन्द्र  के  श्र  दूसरे  क़ानून  लागू  किये
 लेकिन

 करने  के  लिय  यदि  झ्रावस्यक  तो

 sash  जबान  भी  वहां  रखी  जाती  कौर  जहां तक  उस  राज्य  की  तरक़्की  करने

 प्रेमी  में  बिल्स  शादी  के  च्  छापे  जायें
 दूसरे  राज्यों  के  मुक़ाबिले  उन  राज्यों  में  सुख

 सुविधा  पहुंचाने  का  सवाल  उपेक्षा  की
 sic  गजट  प्रकाशित मुझे

 इसमें  आपत्ति

 नहीं है  ।  लेकिन  जो  प्रथा  वहां  पर
 जब

 तक
 fifa  बर्ती  गई  ।  इसलिए  मेरा  कहना  यह

 है  कि  जहां  तक  संभव  हो  ऐसे  राज्य  जहां  कि
 चलती  कराई  उसको  मिटा  कर  एक  दूसरी

 प्रथा  उन  राज्यों  पर  लाद दी  मुझे
 तरक्की  नहीं  हुई  उनकी  तरक्की  के  लिये

 आपको  विशेष  ध्यान

 यह  उचित  नहीं  जान  पड़ता
 |

 में  इस
 सम्बन्ध

 क्योंकि  राज्य  से  ass  पराश्रित
 में  बाद  में  एक  संशोधन  भी  पेश  करूंगा  |

 a  राज्यों  के  विषय  में  इन  शब्दों  को  कहने
 वे  केन्द्र  के  gi  वहां के  जो

 मंत्रिमंडल  हें  वे  इतने  समुन्नत  नहीं  हैं  कि

 के  पश्चात्  में  दो  शब्द  और  कहूंगा  कौर  AZ
 वे  दूसरे  राज्यों  का  मुक़ाबिल  कर  उनके

 यह  हैं  कि  हमारे  संविधान  में  ग  राज्यों  को

 निर्माण  एक  अ्रजीब  तरीके  से
 ।

 पहले
 पास  इतना  धन  भी  नहीं  है  कौर  वह  केन्द्र  के

 द्वारा  प्रशासित  हें  ।  इसलिये  में  मंत्री

 केवल  तीन  राज्य  ऐसे  थे  जो  राज्य थे

 उदाहरणों  कुर्ग  पर  भ्रजमेर  ।
 महोदय  सें  प्रार्थना  करूंगा  कि  क़ानून  बनाते

 इन  तमाम  बातों  के  ऊपर  विचार  कर  के
 एकीकरण  कौर  विलीनीकरण  के  समय

 यदि  संभव  हो  सके  तो  एक  संशोधन  बिल

 कुछ  राज्य  ऐसे  थे  जहां  पर
 किस्म

 के

 राज्य नहीं  बन  सके  ।  श्र  वहां  पर  हमको
 लायें  जिस  में  इन  सब  चीजों  का  समावेश  हो  ।

 इस  अवसर  पर श्रौर अधिक न कह कर अधिक  न  कह  कर
 गਂ  किस्म  के  राज्यों  का  निर्माण  करना  पड़ा

 ।
 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का

 उन  में  से  कुछ  जब  तक  भाग  के  राज्य थे
 सेन  करता  |

 तब  तक  उनको  वह  तमाम  सुविधायें  प्राप्त

 थीं  जो  भाग  वाले  राज्यों  को  अरब  प्राप्त  श्री  टंडन  इलाहाबाद-पश्चिम  :

 चाहे  जो  भी  कारण  वहां  के  राज प्रमुख  मेरा  इस  विधेयक  पर  बोलने  का

 ठीक  से  काम  नहीं  कर  सके  या  मंत्रीगण ठीक
 कोई  विचार नहीं  था  ।  परन्तु भ्र भी  में  ने  जो

 प्रकार से  काम  नहीं कर  सके  कौर  इसलिये  विधेयक  सामने  उसमें  हिन्दी  सम्बन्धी  घारा

 वह  राज्य  बना  दिये  गये  शर  उनकी  तमाम  जो  पढ़ी  तो  मुझको  जान  fe  इसमें

 सुविधायें  उठा
 ली

 गयीं
 ।

 मिसाल  के  लिये  संशोधन  की  शझ्रावश्यकता है  ।  यह  तो  में

 में  कहता  हूं  कि  इनकमटैक्स का  जो  क़ानून
 मानता  हूं  कि  पन्द्रह  वर्ष  तक  हमारे  संविधान

 लागू  होना  था  वह  विन्ध्य  प्रदेश  में  लागू  के  अन्दर  भ्रं्रेज़ी को अवसर को  अवसर  fear  गया है  ।

 नहीं  होता  वह  भाग  का  राज्य  रहता
 डा०  एन०  ato  खरे

 sire  जिस  तरह  से  दूसरे  भागों  को  यह  सुविधा
 ०५ उसपर  से  चार  साल  निकल  गय े॥

 दी  गई  है  कि  पांच  वर्ष  के  बाद  इनकमटैक्स

 लगेगा या  दस  के  बाद  लगेगा तो  जहां  थ्री  टंडन
 :

 परन्तु  यह  बात  भी  स्पष्ट

 ae  लगाने का  सवाल  था  है  कौर  केन्द्रीय  सरकार  भी  यह  मानती

 उसको  भी  यह  सुविधा  प्राप्त  होती  ।  लेकिन  झाई  कि  उसका  गतंव्य  है  कि  भ्र पने  शासन

 उसको  भाग  में  शामिल  किया  गयां  और  के  कामों में  जहां  तक  संभव  हो  हिन्दी  को

 सहारा  दे  ।
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 स०  Fo  एक  राज्य  को  अपने  यहां  भ्र पनी  भाषा  द्वारा

 काम  करने  का  अधिकार है
 संविधान  की  किसी  धारा  को  तोड़ने  FT

 यह  प्राचीन तो  fan  वहां के  लिये  है
 या  उसका  अतिक्रमण  करने  का  कोई  प्रशन

 में  नहीं  उठाता  |  में  स्वयं  झपने  को  संविधान
 जहां  पर

 कि
 कोई  ला  स्वीकृत  नहीं  gar ॥

 परन्तु  स्पष्ट  है
 कि

 हर  एक  राज्य  को  प्रतिकार
 wa  तक  वह  बंधा  प्रा  मानता  हुं  ।  में

 है  कि  वह  ५ अपन  क्षेत्रीय  भाषा  के  सम्बन्ध  में

 उसके  बदलवाने  का  प्रश्न  उठा  सकता
 अपना  निश्चय  करे

 ।
 इसके  प्रसाद  कुछ

 भी  में  संविधान  में  हिन्दी  के
 प्रदेश  तथा  कुछ  राज्य  कर  भी  चुके  ह  ।  मेरा

 बारे  में  जो  अनुच्छेद  हूं  उन  में  से  कई  एक
 अनुमान  है  कि  बहुतों  ने  कर  लिया  है  ।  में

 गलत  मानता हूं  ।  परन्तु वह  प्रदान
 ओपन  उत्तर  प्रदेश  की  बात  तो  जानता  हुं  जहां

 नहीं  में  उससे  उतना  ही  बंधा  हुआ  हूं  जितने
 में  स्वयं  विधान-सभा  का  अध्यक्ष  था  ।  वहां

 ‘fe  हमारे  मंत्रिगण  बंधे  ह  इस  कारण
 मेरी  में  ही  इस  प्रकार  का  अधिनियम

 में  कोई  श्रीगेह  प्रशन  नहीं  उठाऊंगा
 कि

 इस  प्रकार  की  विधि  निश्चित  हो  चुकी
 ०५ ह  संविधान  के  विरुद्ध  कोई  बात  कही

 कानून  मंजूर  हो  चूका था  ।

 या  करने  को  कही  जाय  ।.  परन्तु में

 ae  चेतावनी  देता  हूं  कि  शझ्रनावश्यक  रीति

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव

 पहले  ही  से  कर  दिया  था  ।
 कोई  धारा  रखना  जब  उसकी  झ्रावश्यकता

 नहीं  ७५ अ  के  ऊपर  बल  he  उसकी
 श्री  टंडन  :  मेरी  अध्यक्षता  में  वह

 स्वीकार  या  इस  प्रकार  का बार २  झुकाव  यह  नीति  के  पौर  संविधान

 की  मंदा के  भी  विरुद्ध  आपको  हिन्दी  को  हर  एक  राज्य  को  है  संविधान  में  यह

 देना  है  संविधान  के  भीतर  ।  में  मंत्री  स्पष्ट  है  कि  जहां  अपनी  भाषा  के  बारे  में

 कोई  कानून  पास  भी  हो  गया  हो  वहां भी
 महोदय  से  पूछता  हूं  ,  जिन्होंने  सामने

 कि  राज  यह  जो  धारा  उन्होंने  रखी  सो
 आज्ञाओं  आदेशों  ahs  का  अंग्रेजी

 क्यों  ?  क्या  कोई  मामले  ऐसे  aa  fret  सी  में  अनुवाद उस उस  शासन  को  प्रकाशित करना

 होगा  |  जो
 अनुवाद  प्रकाशित  होगा  ग्रेजी क्लास  स्टेट  जिसके  कारण  उनको  यह  रखना

 पड़ा
 ?

 संविधान  स्पष्ट  है  इस  बात  में  कि
 में  वह  संविधान  के  दादों में

 हर  राज्य  को  प्राधिकार  है  कि  वह  अ्रपनी  भाषा
 टेक्स्ट  माना  जायेगा  |  आज  WTS  क्या

 में  काम  करे  ।  हमारे  मंत्री  जी  ने  सिर  हिलाया
 अ्रावश्यकता

 पड़ी  कि  संविधान  के  एक  अनुच्छेद

 इसलिये  मुझको  संविधान  का  श्रनुच्छेंद  पढ़ना
 के  भ्रंश को  इस  विधेयक में  ७  रक्खा  ?

 रखना  ही  है  तो  मेरा  सुझाव  है  कि  श्राप पड़ता  है  ।  २४५ में  है  :
 देखिये  ३३ए  की  भाषा  को  ।  आपने  इस  में

 RvE  ३४७  के  उपबन्धों  दे  कर  कुछ  सहारा  तो  क्षेत्रीय  भाषा

 के  अधीन  रहते  हुये  राज्य  का  विधान-मंडल  को  दिया  है  लेकिन  जो  weet  अनुच्छेद

 विधि  द्वारा  उस  राज्य  के  राजकीय  प्रयोजनों  जो  मुख्य  वाक्य  उसमें  आपने  कहा  है  कि

 में  से  सब  या  किसी  के  लिये  प्रयोग  के  अर्थ  हर  एक  बिल इत्यादि ,  ज  इत्यादि  प्रेमी

 उस  राज्य  में  प्रयुक्त  होने  वाली  areal  भाषा में  होगा  ।  यह  तो  ्  भी  है  ।  यह

 में  से  किसी  एक  या  अ्रनेंक  को  या  हिन्दी को  सही  है  कि  इस  च्  चीज  को  लिख  कर

 अंगीकार  कर  सकेगा  ।”  उस  के  साथ  ं द्ट  HE  एक  अ्रपवाद  देकर

 भी  है  ।  यहं  स्पष्ट  है  कि  हर  संभाला है  ।  परन्तु  प्रारम्भ  अपन  किया  एक
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 अवधि  बात  से  ।  वह  बात  अपने  में  अवरुद्ध
 प्राधिकृत पाठ  ;

 श्रीगंध  संविधान  के  विरुद्ध  है  ।  एक  गलत

 चीज  को  रख  विधान  के  अन्दर  किसी  राज्य  की  विधान

 डेड  dzਂ  कर  क  9  क  क  क  ०  के  सभा  द्वारा  पारित सभी  afa-

 श्री  नन्द  लाल  wat  के  अधिकृत पाठ  ;

 *प्रोवाइडेंड  zeਂ  रीजनल  लेंग्वेज  के  लिये
 किसी  राज्य  को  विधान-सभा

 हे  ।  हिन्दी  के  लिए  नहीं  ।
 द्वारा  बनाई  गई  किसी  विधि

 श्री  टंडन
 :

 तो  मे  श्राप  से  कहता  हूं  के  arr  जारी  किये  गये  सभी
 कि  यह  चीज  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  इस  विनियमों  तथा

 डेड  देश  में  जसा  मेरे  भाई  ने  प्रभी  कहा  उपविधियों के  प्राधिकृत  पाठ

 हिन्दी  के  लिये  नहीं  कहा  है  ।  नगर  हिन्दी  भ्रंग्रेज़ी  भाषा में  होंगे  ह

 नहीं  है  तो  वह  धारा  संविधान  के  अनुच्छेद

 ३४४५  के  विरुद्ध  जाता  है  क्योंकि  हर  एक  में  कहता  हूं  कि  इसको  श्राप  हटा
 ॥

 स्टेट
 को

 भ्र घि कार  ट्रावनकोर  तक  को
 जो  झ्रापका  प्राविजन  इस  में  है  उसको

 मेन  टेक्स्ट  जिसको  आपने
 कार  है  कि  वह  ्  यहां  हिन्दी  रखे  ।  में  यह

 श्राप से यह से  यह  कहता हं  कि  इस  का  at  यह
 डेड  करके  लिखा  है  |

 है  ।  वह  हिन्दी  रखेगा  परन्तु  हिन्दी  रखने
 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  मेरा  संशोधन

 का  अधिकार  ट्रावनकोर  कोचीन  को  है  ।
 इसी  भांति  है  ।

 मैसुर को प्रधिकार को  ग्रन्थकार  है  कि  वह  चाहे  तो  हिन्दी

 श्री  टंडन  :  श्राप  यह  स्पष्ट कर  दें  कि
 को  अपने  यहां  की  भाषा  रख  सकता  है  ।

 आपने  इस  इलाज  से  इस  को  रोक  दिया  बिल्स  रेगलेशन्स  aes
 का

 में  आपको  एक  सुझाव  देता  हूं  कि  बाप  को
 नेटिव  टेस्ट  अंग्रेज़ी  में  होगा  ।

 केवल  यह  देखना  है  कि  क्या  कोई  ,  यह  संविधान  कांस्टीट्यूशनल  में  भी  है  ।

 जेसा  आपने कहा  कोई  कमी  रह
 गई  उसको  इसमें  घर  दें  ।  २४४५ के  अन्दर

 मेरा  कहना  है  कि  किसी  कमी  का  प्रश्न  जो  अधिकार है  उसको  आप  मान कर  चरागे

 नहीं  उठता  |  संविधान सबके  ऊपर है  ॥  यदि  अप  इस  कानून  में  भाषा  सम्बन्धी

 शर  अगर  कहीं  पर  आपको  कोई  कभी  धारा  अ्वदयक  समझते  हें  तो  कुछ  शब्दों  »  में

 लाई  पड़ती  है  तो  मेरा  कथन  यह  है  कि
 बाप  CY  का  हवाला  दें  कि  हर  राज्य

 को

 इस  पहले  वाक्य  को  हटा  दें  ।  जहां  आपने  प्राधिकार  है  कि  वह  wat  यहां  हिन्दी  अथवा

 कहा है  :  क्षेत्रीय  भाषा  रखें  कौर  ATT  यह  भी  हवाला

 6.0  ३३  में  बात  के  होते  हुये
 दे  दें  कि  ्रथारिटेटिव  टेक्स्ट  अंग्रेज़ी  में  हो

 जैसा  कि  संविधान  की  धारा  ३४८  में
 भी  ,  जब  तक  dag  विधि  द्वारा  अन्यथा

 न
 गया  है  ।  इसमें  झ्रापका  कुछ  बिगड़ता  नहीं

 में  अपने  माननीय  मंत्री  महोदय  से.पूछता

 किसी  राज्य  की
 विधान-सभा  हूं  कि  मेरे  इस  सुझाव  के  अन्दर  क्या

 में  पुरःस्थापित  किये  जाने  वाले  रह  जायेगा  |  यह  में  जानना  चाहूंगा

 विधेयकों  या  हि  पर  प्रस्तुत  मेरा  विचार  है  fe  बिल्कुल  पूरा  काम
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 होता है  ।  मसौदे  श्राप  मजबूर  कर  हमें  यह  देख  कर  बहुत  ही  mead  हु ग्रा है

 रहे  ७ अंग्रेजी  को  चढ़ा  रहे  सहारा  दे  रहे  हैं  |  कि  भाग  र  राज्य  प्रीमियम  के  अधीन

 ग  राज्यों  में  अलोकतंत्रात्सक  पद्धत  का हर  रियासत  को  मजबूर  कर  रहे  हें  कि  वहं

 अंग्रेजी  में  काम  करें  |  जिस  रियासत  में  दम  निवारण  करने  के  स्थान  पर  वहां  के  प्रशासन

 है  वह  अपना  बात  फेंक  देगी  ।  जरगर  में  कहीं  में  इस  बुराई  को  मौजूद  रखा  जा  रहा  ह

 चीफ  मिनिस्टर  होऊं  तो  में  तो  उस  प्रोब  जो  इतना  ही  नहीं  अपितु  इस  विधेयक  ने  भाग  ग

 राज्य  प्रविनियंम  के के  भ्रन्दर  हिन्दी  को  |  बात  स्पष्ट  है  ।

 मगर  में  जानता हूं  कि  राज्यों  के  साधारण  स्वरूप  को  रोक  भी  भीषण  बना  दिया  है  |

 मिनिस्टर  कमजोर  होते  हें  ।  वह  यह  समझेंगे  हम  सभी  जानते  हैं  कि  हमारी

 कि  अपने  जो  यह  लिख  दिया है  इज - वल  सरकार  को  राष्ट्र  संघ  की  सदस्यता  प्राप्त  है

 बी  इन  दी  इंगलिश  लेंग्वेजਂ  यह  उनको  दाब  और  इस  नाते  ब्रिटिश  आदर्शों  at  अ्ंबावुध

 रहा है  ।  वह  MAAR  का  पूरा  लाभ  नहीं  नक़ल  चलਂ  रही  है  पर  भाग  गਂ  राज्यों  के

 सम्बन्ध  में  तो  श्राप  निवेशक  प्रशासन  की  पद्धति उठायेंगे  ।  जेसा  कि  may  मालूम  हुआ  कि

 कई  जगह  चल  रही  है  ।  आवश्यकता  की  नक़ल  उतारी  गई  है  |  ब्रिटिश  सा  म्राज्यवाद

 नहीं  है  चलने  को  ।  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रंग्रे ज़ी  की  विशेषता  यह  थी  कि  उसने  कई  उपनिवेशों

 नहीं  में  ने  ८ अपत  सामने  सही  रूप  दे  कर  में  अपेक्षा उत  अधिक  उत्तरदायी  शासन  प्रणाली

 स्पीकर  छोड़ी  थी  ।  वहां  are  भी  वही  है  ।  श्र  कई  ग्रन्थ  उपनिवेशों  में  कुछ  कम  उतर

 दायी  दा सन प्रणाली  तथा  अन्य  उपनिवेशकों नहीं  नहीं  चल  पाई  है  ।  कांस्टीट्यू शन

 की  मजबूरी  की  वजह  से  अंग्रेजी  में  में  बिल्कुल  अनुत्तरदायी  शासन  प्रणाली  चलाई

 आदेशों  arte  का
 अनुवाद  हो  जाता  att  wa  यहां  भाग  ग  राज्यों  के  सतीत्व

 परन्तु  वहां  का  काम  हिन्दी  में  होता  है  |  में  उसी  प्रकार  की  बिल्कुल  भ्रतुत्तरदायी

 मंत्री  महोदय  से  मेरा  निवेदन  है  कि  कह  ऐसा  शासन  प्रणाली  चल
 रही  है

 ।
 कच्छ

 अर  मणिपुर  को  भाग  ग  राज्यों  की  श्रेणी  में रूप  दें  किं  लोगों  को  यह  बहकावा  न

 धारणा  न  हो  कि  जो  कुछ  वह  काम  करें  वह  रख  कर  उत्तरदायी  शासन  प्रणाली  से  वंचित

 अंग्रेज़ी  में  हो  ।  है कुह वल  बी  इन  दी  इंगलिश  रखा  गधा  यद्यपि  ar  कदम  उठाने  में

 लेंग्वेजਂ  ।  aga  रखिये  ।  जितना  संविधान  कोई  भीਂ  तुक  नहीं  ।  वहां  न  तो  विधान-सभों
 जी

 के  अन्दर  श्रावइ्यक  है  उतना  ही  आप  बचाव  ्  शर  न  अपनी  सरकारें  यद्यपि  व

 करें  ।  मेरा  यह  नम्रता  से  सुझाव  है  ।  दायी  शासन  प्रणाली  के  दुहाई  दे  रहे

 इस  विधेयक  में  इन  ती  तों  राज्यों  की  उपेक्षा

 श्री  साधन  गुप्त  पुर्व  )  :  की  गई  है  |

 विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  वाले  मंत्री  दूसरे  ag  कि  अन्य  भाग  ग  राज्यों  यानी

 ने  बताया  कि  यह  विधेयक  अविवादास्पद  हिमाचल

 प्रदेश  और  fare  प्रदेश  में  fata  प्रकार  को
 किन्तु  सदन  के  दोनों  कौर  से  भ्र भी  जो  चर्चा

 उत्तरदायी  शासन  प्रणाली  बनाई  गई  उसे चली है  उससे  स्पष्ट है  कि  इस  पर  काफ़ी  विवाद

 हो  सकता हैं  ।  इस  विधेयक  में  जो  बातें  अ्रधिक  भी  लोकतंत्रात्मक  प्रशासन  नहीं  कहा  जा

 कही  गई  ह  भ्रमणा  जिन  का  लोप  किया  गया  वहां  की  निर्वाचित  विधान-तभी  के

 x se]  उनके  लिये  में  जोरदार  दादों  अपने  निर्णय  की  हर  बात  पर  राष्ट्रपति  झपना

 दल  की  भ्रांत  से  इसकी  गहरा  करना  न्योता  विनिर्णय  दे  सकता  हैं  ।  सांविधानिक  निधि

 जानने  वाले  इस  बात  को  जानते  होंगे  फि
 हूं  जहां  तक  लोप  की  गई  बातों  का  सम्बन्ध
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 सड़ा
 ५५  भाग  राज्य  शासन  १६  फरवरी  १९५४  (

 है  ९  twee  )  विधेयक  ५६

 साधन

 राष्ट्रपति  के  देश  केन्द्रीय  सरकार  में  कार्यवाही  कर  सकें  ।  तौर  अब  यदि  ऐसी

 ही  को  इस  बात  का  अधिकार  प्राप्त  है  ।  यानी  ही  बात  हो  तो  अंग्रेजी  भाषा  में  प्राधिकृत  पाठ

 लोगों  द्वारा  निर्वाचित  विधान-सभा  एक  ढंग  रखने  का  क्या  तुक  है  ?  यदि  राज  तंक  ay

 से  काम  करेगी  शर  केन्द्रीय  सरकार  उसको  काम  हिन्दी
 या  किसीਂ  प्रान्तीय  भाषा

 में  होता

 बदलਂ  कर  कौर  कोई  ढंग  चलाएगी  |  चला  तो  उसी  को  क्यों न  रहने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  सामान्य  दिया  जाय  ।  हम  अंग्रेजी  का  बहिष्कार  चाहते

 है  हमें  अपनी  राष्ट्रीय  भाषा  को  पनपाने नीति  पर  इतने  समय  तक  बोला  हूँ  ।  यह

 विधेयक  के  विद्वेष  उपबन्धों  पर  बोलें  |  कौर  बढ़ाने  के  लिये  wast  भाषा  को  बहिष्कृत

 कर  देना  चाहिये  |  जब  तक  मरंग्रेजी  भाषा  रहेगी
 श्री  साधन  गुप्त  :  घारा  २८  को

 संबोधित  करने  से  संचित  निधि  में  से  एकਂ
 तब  तक  हिन्दी  अथवा  अरन्य  प्रादेशिक  भाषायें

 पनप  नहीं  सकतीं  |  अब  बताइये  कि  त्रिपुरा  के
 और  मद  की  मांग  की  गाहे  ।  दूसरे यह

 न्यायालय  अपनी  कार्यवाही  बंगला  में  करते
 कि  एक  आकस्मिकता  निधि  बनाई  गई

 रहे  कौर  यदि  इस  विधेयक  को  चालू  किया

 किन्तु  wet  यह  है  कि  झ्राकस्मिकता  निधि  कसे
 गया  उन्हें  पुनः  अंग्रेजी  में  काम  करना

 बन  सके  |  यहां  तो  यह  aa  होगी  कि  राज्य

 पड़ेगा  ।  श्राप  ही  बताइये  कि  यह  कितनी
 की  विधान-सभा  से  नहीं  बल्कि  राष्ट्रपति  के

 बेतुकी  बात  है  ।  यदि  कोई  विधान-सभा  किसी
 अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  कहने  इस  बात

 का  निश्चय  होगा  कि  राज्य  के  राजस्व  में  से
 विधेयक  को  हिन्दी  में  हिन्दी  में  उस  पर

 चर्चा  हिन्दी  में  उसे  तो  ग्रामज  में
 आकस्मिकता-निधि  को  कौनसा  शर  कितना

 अनुवाद  देने  का  अ्रधघिकार  क्या है
 ?

 चन्दा  दिया  जाएगा  ?  किन्तु  यह  ब्रिटिश
 अ्रनुवाद  मूल  वस्तु  नहीं  बन  यदि  कोई

 प्रशासन  की  नक़ल  होगी  झपनिवेशिकता
 बात  मूल  रूप  से  हिन्दी  में  काटी  गई  है  तो

 की  बात  को  ताजा  करती  रहेगी  ।  झ्राखिर
 उसका  भ्रंग्रेजी  उसकी  अभिव्यक्ति

 भाग  गਂ  राज्य  कोई  उपनिवेश  नहीं  न  तो  कोई
 को  किस

 प्रकार
 श्र  ठीक  ढंगਂ

 से  प्रस्तुत

 शत्रु  हें  जिनके  साथ  इस  प्रकार  का  व्यवहार

 किया  जाय  |

 कर  सकता है  ?  संच  तो  यह  हे  सर्वेश्रेष्ठ

 अनुवादक  भी  कभी-कभी  विधेयक  के

 भाषा  सम्बन्धी  प्रश्न  से  एक  विक  अभिप्राय  को  नहीं  व्यक्त  कर  संकते  |

 प्रतिक्रियावादीਂ  बात  पैदा  हो  जाती है  ।  यह  ग्रत: इस बात इस  बात  पर  श्री  जाना  कतई  बेतुका है

 कि  प्राधिकृत  पाठ  wast  में  होना  चाहिये  | उपबन्धित  हुग्रा हे कि कि  सरकारी  वह

 चाहे  कुछ  भी  जारी  रहे  किन्तु  विधेयकों  यह  बेतुका  ही  नहीं  बल्कि  कतई  राष्ट्रीयता

 के  प्राधिकृत  पाठ  न् अ्रंग्रेजी  भाषा  में  होंगे  ।  भला  श्र  देशभक्ति  के  विरुद्ध  कौर  इसकी

 ऐसी  बात  क्यों  ?'  प्रत्येक  व्यक्ति  की  राष्ट्रीय  ज़ोरदार  शब्दों  में  गहरा  की  जानी  चाहिये  ।

 जागृति  में  भाषा  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  अन्त  में  में  यहीਂ  कहूंगा  कि  यह  विधेयक

 है  शर  विदेशी  सबसे  पहले  भाषा  पर  ही  प्रहार
 पूर्णतया  विवादास्पद  है  ।  इस  विधेयक  के

 करते  इस  विधेयक  द्वारा  हम  अपने  देश
 कई  तो  विशेष  रूप  से  विवादास्पद  हू

 की  भाषा  पर  क्यों  कुठाराघात  ।  मुझ  क्योंकि  उन  के  कारण  भाग  ग  राज्यों  की

 से  पहले  बोलने  वाले  किसी  माननीय  सदस्य  नें  लोकतंत्रात्मक  संस्थानों  का  विध्वंस  होगा  दौर

 कहा  था  भूपाल  में  विधायक  कार्य  करने  वाले  प्रादेशिक  भाषा  WAT  feral  भाषा  के

 ब्यक्ति  इतनी  अग्रेज़ी  नहीं  जानते  कि  वह  अंग्रेजी  विकास  में  गतिरोध  पैदा  होगा  ।



 kig  भाग  लग  राज्य  शासन  १६  फरवरी  '  १९५४  विधेयक  &

 पंडित  ठाकर  दास  जनाब  डिप्टी  विनियम (३  )

 स्पीकर  इस  बिल  पर  जो  बहस  हो  चुकी  और  उपविधि  इस  संविधान  के

 है  उससे  भाषा के  बारे  में  पूरा  कनफ्यूजन  अथवा  संसद्  या  राज्यों  के  विधान-मंडल

 )  सा  नजर  रखता है
 ।  जिस  वक्त  कि

 द्वारा  निमित  किसी  विधि  के

 यह  बिल  हाउस  में  पार्ट  सी  स्टेट्स  का  पास
 निकाले  जायं  उन  सबके  arena  पाठ

 हम्ना  उस  वक्त  इसमें  दफ़ा  ३३  रखी  गयी  थी  अंग्रेज़ी  भाषा  में  होंगे  ।''

 जनाब  मुलाहज़ा  फ़रमायेंगे  कि
 इसको  नरम  करने  के  जहां  तक

 ट्यूशन ६ ८६  की  दफ़ा  ३४५  का  इसमें  हवाला  नहीं
 अप्लाई  करते  F  कहां  पर  घाटे  २  है  इसका

 स्पेसिफिक  तरीके  गो  कि  पाट  १७  की

 तरफ़  इस  दफ़ा  २३३  में  ज़रूर  हवाला है  ।  सब-क्लॉज  २  है  :

 इसके  साथ  जब  जनाब वाला  ३४८  दफ़ा  हकीम  (१  )  के  उपखंड  )  में  किसी

 का  मुलाहज़ा  फ़रमायेंगे  तो  रोशन  होगा  कि  बात के  होते  हुये  भी  किसी  राज्य  का

 ३४८  का  पहला  हिस्सा  ऐसा है  कि  जिस  को  राज्यपाल  राज प्रमुख  राष्ट्रपति  की  पूर्व

 जब  तक  fe  तबदील  न  किया  शौर  सम्पत्ति  से  हिन्दी  भाषा  का  या  उस  राज्य

 में  राजकीय  प्रयोजन  के  लिये  प्रयोग  होने पार्लियामेंट  नया  कानून  न  बनावे  तब  तक  न

 होम  न  स्टेट  गवन  मेंट  तौर  न  कोई  वाली  किसी  अन्य  भाषा  का  प्रयोग

 झर  इसमें  तबदीली  कर  सकता है  |  उसके  उस  राज्य  में  मुख्य  स्थान  रखने  वाले

 उच्च  न्यायालय  में  की  कार्यवाहियों अल्फ़ाज़  बिल्कुल  साफ़  हें  ।  वह  यह  हें  :

 के  लिये  aifrsa  कर  सकेगा :
 भांग  के  पूर्ववर्ती  उपबन्धों

 व्यवहारिक  रूप  में  भ्रनुच्छेद  परन्तु  इस  खंड  की  कोई  बात  वेसे

 ३४६ )  में  किसी  बात  के  होते  हुये  भी  उच्च  यायालय  द्वारा  दिये  गये
 ह  e

 जब  तक  संसद्  विधि  द्वारा  Haar  उपबन्ध  आज्ञप्ति  प्रिया  आदेश  को  लाग  न

 न  तब  पालियामेंट
 होगी  ही

 हुक्म  दे  यह  दूसरा  सवाल  है  )

 उच्चतम  न्यायालय
 में अर्जे  करना  चाहता  हं  कि

 जहां  तक इस

 में  तथा  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  a  |  सब
 कांस्टीट्यूशनल  सवाल  पार्ट  सी  स्टेट्स

 में  यह  गैर मुमकिन  है  कि  हम  एथारिटेटिव
 क्यें  वालियां  ;

 टैक्स  को  ऐक्स  को  या  रेलेवेन्ट

 (a)  सेशन्स
 को

 सिवा  अंग्रेजी  लेंग्वेज  के  दुसरी  ज़बानਂ

 में  कर  सकें  क्योंकि  उसके  अल्फ़ाज़  इम्पेरेटिव
 (2)  waar  उन  पर

 प्रस्तावितਂ  किये  जाने  वाले  जो  )  हैं  ।

 संसद  के  प्रत्येक  सदन  में  पुर:स्थापित

 किये  जायें  उन  सब  के  प्राधिकृत
 जहां तक  To  कौर  बी ०  स्टेट्स  का  ताल्लुक़

 इसका  ec qe  २  गवर्नर  कौर
 राज प्रमुख

 (२)  अधिनियम  संसद्  द्वारा  या  को  रेफ़र  )
 करता  इन  अंगराज

 राज्य  के  विधान-मंडल  द्वारा  पारित  किये  के  वास्ते  ए०  श्र  बी०  स्टेट्स  में  जो  रहे

 तथा जो  अध्यादेश  राष्ट्रपति  या  रियायत  दी  गयी  इसके  प्राविजन्स  को

 राज्यपाल  या  राज प्रमुख  द्वारा  प्रख्यापित  एक  तरह  से  नरम  करने  की  कोशिश  की
 गी

 किये  उन  सबकेਂ  प्राधिकरण  तथा  है  ।  जहां  तक  पार्ट  सी  स्टेट्स  का  ताल्लुक
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 ठाकुर  दास

 वहां  न  गवर्नर  होते  ह  ग्रोइन  राज प्रमुख  हूं  कि  इस  बिल  में  २३  ए  में
 जो

 श्राविजन

 z
 ्  ।  सेक्शन  २३  ए  ग्रो रिजनल  ऐक्ट  में  amar  सिवाय  इसके  तौर  कोई  दूसरा

 उसकी  रू  से  लेजिस्लेटिव  असेम्बली  की  प्राचीन  नहीं  ञ्  सकता  जब  तक  कि  दफ़ा

 कारवाई  हिन्दी  रीजनल  लेंग्वेज  में  हो  ४८  कांस्टीट्यूशन  में  मौजूद हे
 प्र

 सकती  लेकिन  जहां  तक  एथोरिटेटिव  ट्यूशन  की  यह  दफ़ा  ३४८  सब  जगह  एप्लाई

 टेक्स्ट  का  सवाल  था  जैसा  ३४८  के  भाग  १  करती  देश  के  wear  यह  बड़ी  नियामत  है

 में  दें  उसके  वास्ते  किसी  क़िस्म  का  हुक्म  ar  में  समझता  हूं  कि  विधान  परिषद्  के

 नहीं  था  ।  aa  जो  नया  बिलਂ  war  उसमें  अन्दर  इस  धारा  को  जो  बनाया  गया  वह

 सेक्शन  ३३  ए  में  ३४८  (2  रि प्रोड्यूस  किया  बिल्कुल  ठीक  ही  किंया  गया  ।
 में  पूछना  चाहता

 गया है  |  सेक्शन  ३४८  को  एक  हद  तक  जहां  हुं  कि  जब  सुप्रीम  कोटे  जो  fs  सबसे  बड़ी

 तक  वह  पार्ट  सी  स्टेट्स  को  एप्लाई  करता  था  अदालत  जिसका  कि  काम  सारे  क़वानीन  का

 उसको  लागू  करने  की  कोशिश  की  गयी  है  ।  इंटरप्रिटेशन  करना  होता  है  औौरवहां  जब  तक

 पार्ट  सी  स्टेट्स  के  भाइयों  की  शिकायत  है  कि  सारा  काम  अंग्रेजी  में  चलता है  तब  तक  यह

 उनके  राज्यों  में  पहले  की  भ्र पे क्षा  तब  अंग्रेजी  कसे  मुमकिन  हो  सकता  है  कि  सेशन  wea

 अधिक  रायज हो  गयी  मेंने  यह  भी  देखा है  भ्रमणा  कौर  दूसरे  कोर्ट स  में  म्रंग्रेजी  में  काम

 कि  जहां  पहले  सेशन  कोटे
 या

 दूसरे  को टेंस  में
 न  किया  जाय  |  जब  तंक  हम  हर  एक  चीज  में

 अंग्रेज़ी  में  बयानात  नहीं  लिखे  जाते  वहां  maar  को  हिन्दी  से  बदल  न  दें  तब  तक  हमें

 अब  अंग्रेज़ी  में  बयानात  लिखे  जाते  वहां  प्रंग्रेजी  मैंने  काम  काज  को  चलाना  होगा  |

 नये  स्टेनो  दिये  गये  हैं  और  वहां  अंग्रेंजी  में  पह  मुमकिन  है  कि  कई  हिस्सों  के  अन्दर  जहां

 रेकार्ड  रक्खा  जाता  है  यह  ठीक  भी  हिन्दी  प्रचलित  है  वहां  तो  हिन्दी  में  सब  काम

 मालूम  देता  है  क्योंकि  oat  तक  हाई  कोर्ट  काज  ठीक  चलेगा  लेकिन  सारे  देश  के

 और  सुप्रीम कोर्ट  में  प्रोसीडिस्स  भ्रंग्रेजी  में
 वास्ते  यह  एक  दम  से  मुमकिन  नहीं  हैं  कि  दफ़ा

 होती  हें  ।  मेंने उस  ज़माने  में  कोटंस  में  प्रैक्टिस  ३४८  को  जब  तक  पार्लियामेंट  रिपीट  न

 की  जब  कांस्टीट्यूदानਂ नहीं  बना  था  कौर  हम  उसमें  तबदीली  नहीं  कर  सकते  और

 मेंने  देखा  हें  कि  कचहरियों  में  बयानात  वगैरह  में  अदब  से  ast  करना  चाहता  हूं  कि  जब  तक

 हिन्दी  में  होते  थे  तौर  में  आपको  बताना  वहू  दफ़ा  मौजूद  यह  मांग  करना कि

 चाहता  हूं  कि  चन्द  ही  दिन  हुए  जोधपुर  एक्स  अ्रमडमेंट्स  हिन्दीਂ  में  शाया

 कोट  में
 में  सारी  बहस  हिन्दी  में  ही  करके  दुरुस्त  नही ंहैं

 |  लेकिन  साथ  ही  में  बड़े  ग्रहण

 राया  वहां  wast  में  सारी  बहस  नहीं  सेभारत  करना  चाहता  हुं  कि  जैसा  कि  हमारे

 वहां  कुल  कार्यवाही  हिन्दी  में  ही  होती  पूज्य  टंडन  जी  ने  भारतीय  संविधान  की  धारा

 वहां  सब  के  सब  वकील  भ्रंग्रेंजी  जानने  वाले  २४१  का  हवाला  देकर  कहा  गवर्नमेंट  का  यह

 भी  नहीं  हें  जहा  पहले  हिन्दी  ही  राज  थी  फ़र्ज है  कि  हिन्दी  लेंग्वेज  को  बढ़ायें  ale  उसको

 डेवलप  करे अ्रौर  उसको  रायज  करे  स्ब  चार तौर  vac  नहीं  थी  वहां  अब  भ्रंग्रेजी  को

 जारी  करना  उचित  नहीं  हैं  ौर  में  समझता  ay  गुज़र  गये  हें  कौर  थोड़ा  ही  अर्सा  रह  गधा

 हूं  कि  वहां  के
 निवासियों  की  शिकायत  जायज़  और  इस  we  हाउस  में  जो  गवर्नमेंट  का

 जान  पड़ती  है  ।  भ्रलबत्ता  जहां  तंक  टेक्स्ट  ध्यान  दिलाया  गया  हैं  वह  सब  दुरुस्त  है  शर

 का  ताल्लुक़  में  देब  से  करना  चाहता  में  उससे  पुरी  तरह  सहमत  लेकिन  जहां  तक
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 इस  विधेयक  का  ताल्लुक़  है  में  नहीं  देखता  कि  गुज़ारिश हूं
 कि  जब  दफ़ा  १०२  को  मलाहिज़ा

 इसमें  क्या  दबदीली  की  जा  सकती है  ?  इस  फ़रमायेंगे  तो  देखेंगे  कि  वह  बज़ात  खुद  एक

 बिल  का बहुत  सारा  हिस्सा  तो  फिलवाक़य  मुकम्मिल  दफ़ा  ह  ।  उसके  इन्दर  जो  क़वानीन

 नान-कंट्रोवर्सियल  था  र  जेसा  कि  हमारे  का  जिक्र है  वह  बजात  खुद  काफ़ी हैं
 श्र

 होम  मेम्बर  साहब  ने  फ़रमाया  क्या  इस  बिल  इन  अल्फ़ाज़  को  उसमें  जोड़ने  की  क़तई

 की  मुखालफ़त  करने  वाले  यह  चाहते  हे  कि  ज़रूरत  नहीं  ह  ।  जो  असल  चीज़  जिसके  year

 कंसालिडेटेड  फंड  साफ़  दी  स्टेट  न  रहे  ?  कर  सबकों  समझते  हुए  बड़ी  दिक्क़त  हुई  वह  यह  AT

 क्या  वह  इस  फंड  के  मातहत  स्टेट  को  जो  लोन  जो  २५४  के  मुताल्लिक ़है  ।  होम  मिनिस्टर

 तौर  ग्रान्ट  दी  जायगी  उसकी  जरूरत  को  साहब  उद्देश्य  तथा  कारण  विवरण  में

 महसूस  नहीं  करते  ।  कंटिंजेंसी  फंड  जो  हमने  यहीं  कहा  कि  इस  अधिनियम  से  राज्य

 स्टेट  के  लिए  रक्खा  क्या वह  उसकी  ज़रूरत  विधान-सजायें  राज्यों  की  कवि  यों  जो  संसद

 को  महसुस  नहीं  करते  कौर  क्या  वहू  हमने  के  १  १९५२  से  पहले  सूचीਂ  में

 हालत  इस  वास्ते  में  गरज  करूंगा  कि  सम्मिलित  किये  जानें  वाले  विषयों  के  सम्बन्ध

 ऐसी  चीज़ों  के  ऊपर  नुक्ताचीनी  करना  में  बनाई  कोई  भी  संशोधन  नहीं  कर

 ना वाजिब  था  ।  जिस  वक्त  पाट  सी  स्टेट्स  सकतीं

 बनी  उस  वक्त  हमने  गवर्नमेंट  आफ़

 इंडिया  की  खिदमत  में  oust  किया  था  कि  जनाब  मुलाहिज़ा  फ़रमायेंगे  कि  स्टेट

 इन  छोटे  छोटे  भ्राइंलेंडस  को  नਂ  यह
 लिस्ट  के  भ्रमर  जो  क़ा नन हक  हें  उनके  बारे  म

 परपीचुएट  हो  जायेंगे  ।  प्रजमेर  के  लोग  कितनी  उन्होंने  महसूस  किया  पहली  ata
 सन्

 दफ़ा  सरदार  पटेल  की  ख़िदमत  में  हाजिर  ५२  के  पहले  जितने  क़ानून  बने  उनको  वह

 स्टेट  तबदील  नहीं  कर  सकती  क्योंकि  जो
 हुए  कि  हमारी  श्रलहिदा  स्टेंट  न

 लेकिन  गवर्नमेंट  ने  जबरदस्ती  एक  भ्रलहिदा  पुरानी  दफ़ा  उसके  अन्दर  उनको  कोई  हक़

 नहीं  था  कि  जो  पार्लियामेंट  न  क़ानून  बना  दिया स्टेट  बना  छोटी  छोटी  स्टेट्स  बनायी

 हुई  ह  प्रौढ़  सिवाय  इसके  कि  खर्चा  वहां  अधिक  उस  क़ानून  की  दफ़ा  २२  की  रू  से  वह  स्टेट्स

 बढ़  जाता  उनसे  कोई  फ़ायदा  नहीं  है  ।  में  हाथ  नहीं  लगा  सकती  थीं  लेकिन  जो  दूसरी

 उम्मीद  करता  हूं  श्रार्गेनाइज़शन  कौनकरेंट  लिस्ट  चलने  वाली  सुची  )

 दी  स्टेट्स  के  लिए  जो  नया  कमीशन  बना  हू  उनके  बारे  में  स्टेटमेंट  ग्राफ़  श्राबजेक्ट्स

 एन्ड  रिज़र्व  में  क़तई  कोई  जिक्र  नहीं  है वह  इसकी  तरफ़  पूरी  तवज्जह  देगा  अ्रौर

 ठीक  ठीक  यूनिट्स  बनायेगा  ।  सब  स्टेट  लिस्ट  का  ज़िक्र  है  ।  लेकिन  जब  जो

 नया  क़ानून  बनाया  गया  हे  कौर  दफ़ा  ४  के

 इसके  भ्र लावा  में  होम  मिनिस्टर  साहब  इन्दर  जो  तबदीली  की  जा  रही  हैं  वह

 से  बहुत  अ्रदब  से  एक  चीज़  समझना  चाहता हूं  करेंट  लिस्ट  और  स्टेट  लिस्ट  दोनों के  बारे  में

 कि  में  यह  नहीं  समझा  सेक्शन २  के  अन्दर
 में  समझता हूं  कि  शिकायत  यह  थी  कि

 जो  श्रमेंडमेंट  किया  जाता  है  at  इन  अल्फ़ाज़  इस  क़ानून  को  इतना  वाज़  क्यों  नहीं  बनाया

 को  जोड़ा जाता  हे  :  of  any  law  गया  कि  वह  दोनों  को  कवर  कर  लें  |  हमने

 made  in  pursuance  of  that  पार्ट  सी  स्टेट्स  को  क़ायम  करते  वक्त  इस

 articleਂ  [meat  किसी  fafa  उसूल  को  तसलीम  किया था  कि  हम  आहिस्ता

 का  जो  उस  अनुच्छेद  के अ्रनुसार  बनाई  गई  आहिस्ता  पाट  सी  स्टेट्स  को  भी  वह

 इसकी  क्या  जरूरत  है  ।  मेरी  ग्रहण से  रात  दे  देंग  जो  ए०  ग्रोवर  बी  ०  को  हासिल  थे
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 विषयों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  कोई  विधि  नहीं पहले  पाट  सी  स्टेट्स  के  बारे में
 जो  बिल  कराया

 था  वह  इतना  निकम्मा  ak  संकुचित  था  कि  बना  सकता  है  ।  संविधान  के  शूनुच्छेद

 उसको  सेलेक्ट  कमेटी  में  भेजा  गया  ौर  २५४  के अ्रनुसेा र  कोई  भी  भाग  क  अ्रथवा  ख

 राज्य  राज  किसी  cd  विधि  के  विरुद्ध पार्लियामेंट  में  उस  पर  बहस  भी  हुई  ik

 मेम्बरों  ने  उसको  बिल्कुल  नाकाफ़ी  बतलाया  विधि  बना  सकता हे
 ।  जो  कि  संसद् ने

 संविधान

 अर  उसके  विरुद्ध  शिकायत  की  झ्र  हमारे  के  लागू  होने  से  पहले  अ्रथवा  बाद  में  बनाई  हो

 श्री  गोपालस्वामी  आयंगर  को  उस  बिल  को  तथा  वह  कोई  भी  ऐसी  विधि  बना  सकते  हैं

 वापिस  लेकर  नया  बिल  पेश कर कर  ना  पड़ा  जिसके  जो  कि  संसद्  द्वारा  बनाई  गई  किसी  भी  विधि

 मुताबिक़  यह  पाट  स्टेट्स  बिल
 बना  .l  के  विरुद्ध  किन्तु  उस  विधि  पर  राष्ट्रपति  की

 लेकिन  उसके  ऊपर  जब  बहस  हुई  are  सी  सम्मति  प्राप्त  होनी  चाहिये  ।

 स्टेट्स  पर  तो  हम  न  जोर  दिया  कि  हम  az
 यहां  जो  संशोधन  रखा  गया  उसके

 डिस्टिंक्शन  हिन्दुस्तान  में  नहीं  रखना  चाहते  |
 भ्रन्तगंत  भाग  ग  राज्य  किसी  भी  fafa  में

 हम  U,  बी  का  fsiteara  नहीं  रखना
 परिवर्तन  कर  सकते  बचतें  कि  वह  विधि

 हम  बी  कौर  सी  का  डिस्टिंक्शन  नहीं  रखना
 १  राधे  COUR  से  पहले  बनाई  गई  में

 चाहते  ।  इस  रू  से  जब  कोई  बिल  भ्राता  हें  जिस
 निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  यह  *१  अप्रैल

 म  नबी  या  स्टेट्स  की  पावर्स  बढ़ती  हैं
 १९५२ से  पहलेਂ  की  दाते  क्यों  रखी  गई  हे  ।

 तो  हमें  बड़ी  खुशी  होती है  ।  भाग  ग  राज्य  के  प्रत्येक  पर  कष्ट
 अराज  यह  बिल  इस  किस्म  का  है  जिसमें  पति  की  सम्मति  प्राप्त  करना  अनिवार्य

 कि  जो  कमियां  पहले  थीं  उन  में  से  कई  को  दूर  तो  यह  तिथि  की  जो  at  रखी  गई  इसकी

 करने की  कोशिश की  गई  ह  ।  लेकिन  तक  WTR  क्या  है  ?  भाग  ख  तथा  भाग  ग

 जो  कुछ  नहीं  समझा  वह  यह  है  कि  जो  कुछ  राज्यों  में  अन्तर  क्यों  रख  जाय  ?  यदि

 कांस्टीट्यूशनल  के  अनुच्छेद  )  की  श्राप  अधिकार  देना  चाहते  हें  तो  समस्त  राज्यों

 दफ़ा  २५४ में  साफ़  उस  २५४ के  बरसर  को  को  समान  अधिकार  दीजिये  ।  में  द्विवेदी

 कम  करने  के  वास्ते  सेक्शन  ४  लगाया  गया  है  के  इस  कथन  से  सहमत  हु ंकि  यह  विधेयक

 जोकि  पार्ट सी  स्टेट्स  ऐक्ट  की  दफ़ा  २२  में  लगा  व्यापक  नहीं  तथा  कई  ऐसे  विषय  हैं

 हुआ हैं  |  २५४ में  जनाब  मुलाहजा  फ़रमायेंगे  जिनके  सम्बन्ध
 में  माननीय  गह  मंत्री  को  भाग

 कि  पार्लियामेंट  अगर  कोई  कानून  बना  दे  .  .  ग  राज्य  तथा  भाग  ख  राज्य  एक  ही  स्तर  पर

 उपाध्यक्ष  :  क्या  हम  इस  विधेयक  रखने  चाहियें  थे  ।  इसके  अलावा  इस  वि  aw
 के  सिद्धान्तों  के  अलावा  कौर  भी  बातों  पर

 में  कोई  भी  बुराई  नहीं  तथा  4  ह  नियमित
 चर्चा  नहीं  कर  रहे  हें  ?

 इसे  बिना
 किसी  संकोच  के  कानून  का

 रूप  दिया  जाना  चाहिये  । पंडित  ठाकुर  दास  ata  :  विधेयक  में

 कहा  गया  है  कि  संसद्  द्वारा  जो  भी  fafa
 डा०  काटजू  प्रारम्भ  में  ही  में  यह

 बनाई  जायगी  उसे  राज्य  द्वारा  गए

 किसी  भी  विधेयक  पर  पूर्ववर्तिता  अथवा
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  विचार-प्रस्ताव

 के  समय  जब  में  इस  विधेयक  पर  संक्षेप  में
 अधिमान  प्राप्त  होगा  ।

 बोला  था  तो  मेरे  दिमाग़ में  य६  बात  थी  कि

 यह  तो  समवर्ती  सूची  के  लिए ही  कहा  सदन  के  सामने  भारी  fa  fas  कार्यक्रम  है  ।

 जा
 सकता  क्योंकि  राज्य  सूची में  दिए  गए  हमारे  पास  बहुत  से  ऐसे  विधेयक  हें  कि



 ६५  भाग  ग  राज्य  शासन  १६  फरवरी  १९५४  )  विधायक  द्

 चिरकाल  से  अनिर्णीत  पड़े  हे  और  हमारे  se  इसके  बिना  कई  कठिनाइयों  का  सामना

 पास  समय  भी  बहुत  कम  सलिए  मन  सोचा  करना  पड़ता  है  ।  वह  राज्य  की  सचित  निधि

 कि  एक  संक्षिप्त  भाषण  देकर  में  सदन  का  स्थापित  करने  की  मांग  करते थे  जिससे  वह

 काम  प्रशासन  से  चला  सकें  |  वर्तमान भाग  ग कुछ  समय  बचा  सकता  हूं  ।  मन  इसे

 पर  खडा  चर्चा कर  के  घंटा  भर  लिया  होता  |  राज्य  शासन  अ्रधिनियम  के  eats  भाग  ग

 राज्य  की  विधान  सभा  पंजी  राय-व्यस्क  से

 यह  बात  नहीं  हूं  कि  मुझे  विवादास्पद
 संव्यवहार  नहीं  कर  सकती  वहां  कोई  पूंजी

 विधेयकों  को  झ्र विवादास्पद  कहने  की  आदत
 अ्रायव्ययक  नहीं  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार

 है  जेसे  कि  श्री  त्रिवेदी ने  मुझे  पर  आक्षेप किया
 न्र

 द्वारा  जेपी  waar  कज़  दिए  जाते  हें  वह
 धट  |  जब  वह  इस  पर  विचार  करेंग  तो

 उस  राज्य  की  संचित  निधि  में  शामिल  नहीं
 मालूम  होगा  कि  यह  निस्संदेह  एक

 स्पंद  विधेयक  ह  !  होते  हैं  ।  भाग  ग  राज्य  सार्वजनिक  ऋण  नहीं

 ले  सकते  हैं  ।  इस  विधेयक  में  यथासम्भव  यही

 राज्यों  के  भविष्य  के  सम्बन्ध  में  बड  बड़े  कोठिया  की  गई  है  कि  उन  मामलों  में  जिनका

 उठाय  गए  यदि  श्री  त्रिवेदी  के  भाषण  कि  इस  विधेयक में  जिक्र  wat  भाग  ग

 का  विभीषण  किया  जाये  तो  पहिले  भाग  में
 राज्यों को  उसी  स्तर  पर  लाया जाये  जिस

 वह  कहते  हू  कि  aaa  एक  द्वीप  जिसे
 पर  भाग  क  अथवा  भाग  ख  राज्य  इसी

 राजस्थान  रूपी  समद्र  में  विलीन  किया  जाना
 दृष्टिकोण से  हमन  संचित  निधि  के

 सम्बन्ध  मे

 चाहिये  |  भूपाल--ईश्वर  जाने  इसे  कहां
 यह  खंड  इस  विधेयक  में  निविष्ट  किया  हैं  |

 जाना  फिर  उन्होंने  कहा  कि  बाप  अजमेर
 आकस्मिकता  निधि  भी  स्थापित  की  जानी

 से  यह  ले  रहे  वह  ले  रहे  हें  तथा
 प्राय

 चाहिये  तथा  मने  इस  बारे में  एक  छोट
 इसी  तरह  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  साधन

 धन  की  सूचना भी  दी  है  कि  राज्य  विधान

 गुप्त  ने  दूसरा  प्रश्न  उठाया  ।  राज्यों  के  पुनर्गठन  मंडल को  भी  इस  मामले  के  बारे  में  बोलने
 के  सम्बन्ध  में  हम  ने  एक  भ्रायोग  faa  किया

 का  अघिकार  होना  चाहिये  |

 यह  अयोग  उन  सभी  प्रश्नों  पर  विचार

 करेगा  जिनकी  पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 ने  तथा  अरन्य  मित्रों  ने  संकेत  किया है  |
 जहां तक  भाषा  का  सम्बन्ध मुझ

 इस  बात  पर  खेद  है  कि  इस  बारे  में  कुछ  मिथ्या

 इस  विधेयक का  उद्दीन  सीधा  सादा  है  ।  शंका  पदा  हुई  हू  ।  संविधान  के  अनुच्छेद
 २४५

 पहले  म॑  अ्रधिकाधिक  रूप  से  उन  बातों  को
 में  कहा  गया  हैं  कि  हिन्दी  प्रत्येक  राज्य

 की

 पुरा  करना  चाहता था  जो  कि  भाग  ग  राज्यों  भाषा  होगी  इससे  हम  यह  समझ  लेते

 के  मुख्य  मंत्रियो ंने  राज्य  मंत्रालय  को  पेश  कि  राज्य के  उच्च  न्यायालय वहां  की

 विधान  सभा  में  तथा  विधेयकों  शादी  के  सम्बन्ध की  a{—faarynet  आयव्ययक  के  दष्टिकोण

 से  ।  में  मामलों  को  आसान  बनाना  चाहता  में  fey  मे ंही  काम  होगा  चव्य  वहां

 अनुच्छेद  २४५  तथा  अनुच्छेद
 ३४८  में  भेद

 दिखाया  गया  जिसमें  कहा  गया  है  कि

 विधेयकों  में  तथा  उच्च  न्यायालयों में  जो खंड  ७  को  लीजिये  ।  श्री प्री  एम०

 त्रिवेदी  ने  बताया  कि

 राज्य

 की  संचित  निधि  भाषा  प्रयोग  में  लाई  जायेगी  वह  दूसरी  होगी
 ।

 रखना
 का  फायदा

 क्या  है
 ?  भाग  ग  राज्यों के  वह  श्रनुन्छद ३४५  के  भ्न्तगत  नहीं

 मुख्य  मंत्रियों
 ने

 इसके  लिए  मांग  की  थी  क्योंकि  जायेगा  ।  काननी  सलाह  जो  हमें  दी  गई  वह



 AC)  भाग  शग |  राज्य  शासन  १६  फरवरी  १९५४  ः  सानना  )  विधेयक  QC

 |

 यह  थी  कि  अनुच्छेद  ३४८  भ्र पने
 वर्तमान  तथा  उत्तर  भारत  के  प्राय  भाग  ग  राज्यों  में

 रूप में  भाग ग  राज्यों  पर  लागू  नहीं  होगा  भाषा  हिन्दी  परन्तु  हमारे  सामने  कुर्ग

 क्योंकि  एक  at  सामान्य  खंड  हे  जो  कि  का  मामला भी  कुर्ग  में  हम  हिन्दी  भाषा  में

 अधिकारपूर्ण तथा  श्रनिवायं हैं  तथा  जिसम  कोई  विधेयक  स्थापित  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 कहा  गया  हैं  कि  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  जिसका कारण  यह  है  कि  वहां  के  लोग  हिन्दी

 विधेयकों  में  तथा  विधान  मंडल  में  भाषा  नहीं  समझते  हैं  ।  इसलिए  हमने  सोचा  कि

 भ्रंग्रज़ी  होनी  चाहिए  ।  यह  पहली  बात  थी  ।  यदि हम  अंग्रेजी के  साथ  wea  प्रादेशिक

 इसके  बाद  परन्तुक ों की  बात  भराती  हमारे  भाषाएं  रखें तो  इसमें  हिन्दी  ग्रीवा  अन्य

 कानूनी  सलाहकारों  ने  राय  दी  हैं  कि  यह  तक  प्रादेशिक भाषाएं  भी  जायेंगी  ।  जहां तक

 दिया  जा  सकता  है  कि  वह  यह  निर्देश  मेरा  सम्बन्ध है  में  न  केवल  हिन्दी  का  प्रेमी  हूं

 अपितु  tad  मित्र  श्री
 टंडन

 से  भी
 art पाल  अथवा  राज प्रमुख के  सम्बन्ध  में  हे

 तथा

 चूंकि  भाग  ग  राज्यो ंमें  कोई  राज्यपाल  भ्रमणा  जाना  चाहता हु  कहना

 राज प्रमुख  नहीं  होता  है  इसलिए यह  परन्तुक  चाहता हं  कि  विधेयक  संस्कृत  भाषा में  प्रस्तुत

 भाग  ग  राज्यों पर  लागू  नहीं  होते  हें  ।  यदि  वह  किये  जाने  चाहियें वकील  लोगों  को  संस्कृत

 तक  सही  हो  तो  हमारे  पास  रह  क्या  जाता  हे  ?  में  कानून  की  व्याख्या करने  में
 भ्रासानी

 इसमें  निश्चित  रूप से हमारे  पास  केवल  श्रनच्छद  ३४८  रह  जाता  हैं  क्योंकि

 जिसमें कहा  गया  है  कि  भाषा  होगी ।  विचार  प्रकट  किये  जा  सकते  हें  ।  इसके  अलावा

 हमारे  कानून  भी  संस्कृत  में  जबकि  न
 मालूम इसका  परिणाम  यह  होता  कि  विन्ध्य

 प्रदेश  अथवा  भ्रजमेर  में  कोई भी  व्यक्ति  प्राप्ति  खिचड़ी  भाषा  हिन्दी  हमें  कहां ले

 हिन्दी  में  विधेयक  स्थापित  नहीं  कर  सकता
 जायगी  ।

 था  न  ही  वह  इसका  हिन्दी  म  अ्रनुवाद  श्री  अबू  राय  शास्त्री

 करा  सकता  था  ।  परन्तु  में  भाग  ग  राज्यों में  गढ़--पूर्वे  a  बलिया--पश्चिम )

 वही  प्रणाली रखने  के  पक्ष  में  हूं  जो  कि  उत्तर  उपाध्यक्ष  में  एक  क्लासीफिकेशन चाहता
 प्रदेश में  में  चाहता  हूं  कि  वहां  भी  यह  प्रणाली

 मिनिस्टर  साहब  ने  कहा कि  में  तो  संस्कृत

 चालू हो  जिंस  से  श्रनुच्छंद  ३४८  भी  रहे  तथा
 चाहता  हूं  ।  कांस्टीट्यूशनल में  हिन्दी  की  बात

 इसके साथ  ही  वहां  लोग  हिन्दी  अथवा
 कही गई  है  ।  हिन्दी न  चाह  कर  आपकी

 किसी अन्य  भाषा  में  चर्चा  भी  कर  सकें  ।
 व्यक्तिगत राय  संस्कृत  चाहने  की  हूं  ।  तो  क्या

 इस  विधायक  द्वारा  हम  इसे  प्रचलित  कराना
 में  इसका  अरथ  यह  समझूं  कि  are  हिन्दी के

 चाहत ेहें  जिससे कि  वहां भी  वेसे  ही  काम
 पक्ष  में  नहीं  हैं  या  कि  हिन्दी को  एलिमिनेट

 हो  जैसे  कि  भाग  क  राज्यों में  होता हैं  ।  अन्तर  करने  के  लिए  ड्राप यह  बात  कह  देते

 केवल  यह  ह  कि  भ्रनुच्छेंद  ३४८ में  कहा  गया

 है  भाषा  अथवा  भाषा  परन्तु  डा०  काटजू
 :

 श्राप  सुनते  नहीं  श्राप

 यहां  केवल  इतना कहा  गया  | ह  न्य  केवल  बाधा  डाल  रहे  हैं  ।

 कोई  भाषा  ।
 श्री  अलग  राय  शास्त्री  :  में

 ने  प्राय की

 बात  सुनी  है  ।

 इसका  कारण  इस  WHS  यह  सें  डा०  काटजू  :  भ्रमणी  बात  बाप

 विदित  बात  &  कि  विन्ध्य  प्रदेश  किस  बात  का  स्पष्टीकरण  चाहते  हं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।
 नहीं  जायेंगे  ।  जब

 में
 ने  पूछा  कि  क्या  श्राप

 राजस्थान  उत्तर  मिला  कि  क्या
 श्री  अलग  राय  शास्त्री

 :  इस  के  निवेदन

 का  भार  अ्रध्यक्ष पर  है  ।  स्थान  उच्च  न्यायालय  शभ्रजमेर  में  रहेगा  ?

 शर  जब  उन्हें  बताया  गया  कि  राजस्थान  उच्च
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 माननीय  सदस्य  यह

 जानना  चाहते  हें  कि  क्या  माननीय  मंत्री
 न्यायालय

 अजमेर  नहीं  जयेगा  तो  उन्हों  ने

 हिन्दी  के  मुकाबले  में  संस्कृत  को  रख  रहे  हैं  |  कहा  कि  नहीं  जायेंगे  ।  इस  सब  शासन

 सम्बन्धी  विषयों  पर  कार्यवाही  की  गई  है  कौर
 डा०  काटजू  :  कदापि  नहीं  ।  में

 यह  भ्रान्दोलन  आरम्भ  नहीं कर  रहा  हूं  ।  यदि  इस  विषय  पर  अनेक  वार  चर्चा  हुई  है  ।

 जहां  तक  माननीय  मित्र  श्री  यू०  एम०
 मुझे  यह  आन्दोलन  प्रारम्भ  करना  है  तो  में

 सदन  के  बाहर  ऐसा  करूंगा  ।  में  केवल  मेरे
 त्रिवेदी  का  सम्बन्ध  है  वह  अपने  नकारात्मक

 प्रति  लगाये  गये  इस  का  खण्डन  कर
 रवैये  में  प्रत्येक  बात का  विरोध  करते

 रहा  हूं  कि  प्रस्तुत  विधेयक  प्रगतिशील
 न  हो  कर

 प्रतीत  होते  हैं  ।  में  उन  का  शभ्रभिप्राय

 प्रतिक्रियावादी है  तथा  यह  प्रंग्रेजी  भाषा  नहीं  समझा  ।  उन्होंने  कहा  कि  हम  सदा  के

 लिये  श्राप  का  दास-भाव  बनाये  रखना  चाहते को  सशक्त  बनाने  का  प्रयत्न  है  ।  यह  कदापि

 इस  का  उद्देश्य  नहीं  है
 ।

 इस  का  उद्देश्य  यह  है  यह  कभी  भी  सत्य  नहीं  है  ।  विफलता

 कि  इस  बात  में  कोई  सन्देह  नहीं  रहना  चाहिए
 इस

 बात  की  है  कि  जब  तक  राज्यों  के  पुनर्गठन

 का  आयुक्त इस  विषय  at  अन्तिम रूप  से कि  जिस  प्रकार  श्राप  इसे  भाग  क  अ्रथवा

 राज्यों  में  रखते  हे  उसी  प्रकार  प्राय  भाग  निर्णय  नहीं  करता  है  उठ  खड़े  होना

 गਂ  राज्यों में  भी  aval  शीरानी  प्रादेशिक
 चाहिये जेसा  में  ने  कई  बार  कहा  है

 भाषाओं  में  विधेयक  रख  सकते  हें  ।  में  इन  भाग
 लिन |  राज्यों

 को  समुचित रूप  से

 प्रशासित होते  देखनਂ  चाहता  उन्हें
 श्री  अलग  राय  शास्त्री  :  लेकिन  किसी

 कार्यों  की  व्यवस्था  उचित  पद्धति  तथा  सामंजस्य

 भी  दशा  में  हिन्दी  में  नहीं  होने  चाहियें  ।
 के  साथ  करनी  चाहिये  ate  उन्हें  भाग  | जन

 डा०  काटजू  :  माननीय  मित्र  श्री  एम ०  aaa  राज्यों  की  भाँति  बनना  चाहिये  |

 एल०  द्विवेदी  ने  न्यायिक  आयुक्तों
 में  सदन  ales समय  नहीं  छेना

 wife  के  सम्बन्ध  में  बातों  की  अ्रोर
 चाहता |

 निर्देशक  किया  हैं  ।  लेकिन  उस  में  किसी  विधान

 सम्बन्धी  अधिनियमन  अथवा  भाग  राज्यों  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  कि  :

 की  सरकार  सम्बन्धी  अधिनियम  में  किसी  राज्य  शासन

 रूपभेद  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यदि  माननीय  १९४५१  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 मित्र
 इस  विषय  पर  मुझे  से  निजी  तौर  पर  विचार  किया  जाय े.।

 वी

 चर्चा  करें  तो  उन्हें  मालूम  होगा  कि  यहां  उठाये  प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 गये  अधिकांश  विषयों  पर  सहमति  से  पहले  ५  Ho  पृ०

 ही  निबटारा  हो  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्डों के  सम्बन्ध  में
 उदाहरण  के  लिये  न्यायिक  आयुक्तों  का

 और  विचार  fea  जाने  के  हेतु  यह  विषय
 meq  लीजिये  ।  जब  में  ने  उक्त  राज्यों  को

 wat  उठा  रखा  है  |

 लिखा  कि  क्या  श्राप  किसी  दूसरे  राज्य  के

 पास  जाना  पसन्द  करेंगे  तो  उन्हों  ने  कहा  कि
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 AeqTeat  का  जारी  किया  कार्यपालिका  संसद  का  आह्वान  करने  तक

 प्रतीक्षा  न  कर  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  हम  अरब उस

 विशिष्ट  विषय  पर  चर्चा  करेंगे  जिस  की  aa  में  विगत  सात  सप्ताहों  में  प्रस्थापित

 सूचना  डा०  कृष्ण स्वामी  कौर  डा०  लंका  किये  गये  मुख्य  ग्रध्यादेशों  को  लूंगा  क्योंकि  वे

 सु  द्वारा  दी
 गई  है

 तर
 भी  सदस्य

 कार्यपालिका  के  काय  संचालन  और  संसद्

 इस  वादविवाद में  भाग  लेना  चाहते  हैं  |  से  उस  के  सम्बन्ध  पर  प्रकाश  सब  से

 पहले  में  प्रेस  विषय  )
 डा०  कृष्ण स्वामी  :  संसद

 के  भंग  होने  के  बाद  उस  के  APTA,  विशेष
 नियम के  संशोधन  विधायक  को  लेता  हुं  ।  यह

 बहुत  ही  विवादास्पद व्यवस्था  है  कौर  सदन
 अधिकारों  पर  किये  गये  गंभीर  कुठाराघात ों  के  विभिन्न  दलों  के  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 की  कौर  सदन  का  ध्यान  आमंत्रित  करने  के
 कहा  गया  था  कि  विधेयक  पुरःस्थापित  कर  के

 लिये  श्राप  ने  मुझे  जो  दिया  है  उस  के  संसद  द्वारा  इसे  पारित  किया  जाना  चाहिये

 लिये  में  amt
 का

 झ्राभारी  हूं
 ।

 श्र  इस  अ्रभिप्राय
 की

 पूर्ति  के  लिये  अध्यादेश

 महोदय  अ्रध्यक्ष-पद  पर  यासीन  हुए |
 प्रख्यापित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |  सदन  की

 बैठक  स्थगित  होने  के  पश्चात्  अधिनियम  के

 विस्तार  का  कारण  पेदा  नहीं  FAT  था  |  सरकार

 सभा  २४  १९५३  को  विभाजित  इस  प्रस्ताव  को  प्राथमिकता  दे  सकती  थी  AIT

 बिना  किसी  विशेष  कठिनाई  के  इसे  पारित
 हुई  थी  १५  PENY  को  वह

 समवेत  हुई
 ।

 इस  संक्षिप्त  श्रन्तविराम  में
 कर  दिया  जाता  ।  यह  अधिनियम  विस्तार

 सात  प्रसाद  जारी  किये  गये  हें  एक  करने  से  सम्बन्धित  है  उस  में  अ्रधिक

 समय  नहीं  लगता  ।  प्रवक्ता  द्वारा सप्ताह में  एक  अध्यादेश । कोई भी संसत्सदस्य |  कोई  भी  संसत्सदस्य

 जो  संसद  की  प्रतिष्ठा  में  रुचि  रखता  है  वह  कार्यक्रम  मंत्रणा  समिति  को  यह  बात  नहीं

 इस  स्थिति  प्रति  स्थितप्रज्ञ  नहीं  रह  सकता  बतलाई  गई
 ।

 बिना  किसी  चेतावनी  दिये  हुए

 और  भले  ही  हम  किसी  भी  हल  से  सम्बन्धित  २५  जनवरी  उस  कैलास  पास  सहसा

 हों  यह  सर्वथा  उचित  है  कि  हम  स्वतंत्र  संस्था  ही  अध्यादेश  जारी  कर  दिया  गया  ।  गृह  मंत्री

 के  काय  संचालन  में  उत्पन्न  की  जाने  वाली  झर  सरकार  द्वारा  सदन  प्रतिष्ठा  अर

 बाधाओं से  रक्षा  करने  के  लिये  उचित  उस
 के  विशेषाधिकारों का  जान  बूझ  कर

 वाही  करें
 ।  ग्रामीण किया  गया  है  ।  में  रहीं  समझता  कि

 सदन  के  समक्ष  इसे  उपस्थित  न  करने  का

 में  पहले  संविधान  को  लूंगा  ।  उस  में  कायें  आकस्मिक  था  ।  यह  औचित्य  के  समस्त

 सिद्धान्तों  के  प्रतिकूल  है  ।  कुछ  व्यक्ति  जो
 स्पष्ट  लिखा  है  कि  अध्यादेश  जारी  करने  के

 लिये  तीन  शर्तें  होनी  चाहियें  ।  राष्ट्रपति
 इन  अ्रध्यादेशों  को  भ्रौचित्ययुक्त  ठहराते  हैं

 कार्यपालिका की  अध्यादेश  प्रख्यापित  कहते  हैं  कि  वैध  हें  ।  प्रश्न  यह  नहीं  है  कि

 wae  वेध  है  ।  लेकिन  हमारे करने  की  शक्ति  तीन  तथ्यों  द्वारा  नियंत्रित  है  ।

 विधान  मंडल  का  सत्र
 न

 हो  रहा  हो  ।  जिन्हों  ने  संसदीय  शासन  प्रणाली  को  अपनाया

 संसद  के  विकसित  होने  के  बाद  aa  उत्पन्न  है--प्रदान  यह  है  कि  क्या  अध्यादेश  जारी

 हो  गया  हो  श्र  aaa  का  स्वरुप  करने  का  वैधानिक आर  सही है  ।  इस

 इतना  गम्भीर शौर  गुरुतर  दोना  चाहिये  कि  से  यह  मत  पैदा  होती  है  कि  क्या  ane
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 स्थिति  उत्पन्न  हुई  थी  ।  में  अ्रनूभव करता  हूं  में  ही  किया  जाना  चाहिये  ।  यह  दलगत

 कि
 यह  ऐसा  विषय  है  जिस  में  संसद्  पर  गहरा  दृष्टिकोण  &  सम्बन्धित  नहीं  सिद्ध  में

 उत्तरदायित्व  इस  तरह  के  परम्परा  प्रतिष्ठित  करने  के  सामान्य  दृष्टिकोण

 पूर्ण  तरीके  से  अध्यादेश  निर्माण  करने  की  से  हमें  इस  पर  विचार  करना  है  ।  चर्चा

 सामान्यतया  अ्रध्यादेशों  की  शक्ति  के  उपयोग शक्ति  प्रयुक्त  की  गई  भयानक  निष्कर्ष

 निकल  सकते  हे  ।  झ्रापात  कालीन  संवैधानिक  की  वांछनीयता  झ्रथवा  औचित्य  से  सम्बन्धित

 अ्रधिकार  मिथ्या  पौर  हास्यास्पद  होंगे  ।  जो
 है  ।  की  प्रो  मेरी  यही  विचारधारा  है  ।

 सरकार  प्रजातांत्रिक जनमत  पर  निसार  है
 श्री  सी०  डी०  देशमुख :  मेरा  इरादा

 उसे  कभी  नहीं  करना  चाहिये  था
 ।

 इस  के
 यह  कहने  का  था  कि  यदि  यह  चर्चा  सत्र  के

 अतिरिक्त  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  में
 अन्त  में  की  जब

 कि  विधेयक  के  गुणावगुण प्रेस  संशोधन  विधेयक

 पर  सदन  में  विचार  कर  लिया जाता तो
 को  पुरःस्थापित  करने  के  लिये  कोई

 भी  कारण

 नहीं  बताया गया  है  ।
 सदन पर  उस  के  सामान्य  सिद्धान्तों  की  चर्चा

 करने  का  उत्तरदायित्व  निर्भर  रहता  ।  यहां
 वित्त  मंत्री  सी०  डी०

 सरकार को  कुछ  कमी  मालूम देती  क्योंकि
 क्या  में  अभिनय  प्रश्न  सकता  हूं  ?

 हमें  सम्पूर्ण  TITRA  का  अध्ययन  करना

 में  यह  पुछना  चाहता  हुं  कि  क्या  इस  विषय  पर
 पड़ेगा  |  प्रत्येक  विषय  पर  झ्र लग से  निर्देश

 चर्चा  उस  समय  अधिक  संगत  नहीं  होगी

 जब  कि  विधान  मंडल  के  समक्ष  विधेयक
 किये  सिद्धान्त की  स्थापना  नहीं  की

 जा  सकती  माननीय  सदस्य  उसी  पद्धति
 के  रूप  में  जारी  किया  गया  अध्यादेश

 पर  तक  प्रस्तुत  कर  रहे  हें  ।  वह  एक  एक
 उपस्थित  किया .  जायेगा  क्योंकि  उस  समय

 अ्रध्यादेश  को  ले  प्रौर  यह  प्रमाणित  कर
 विधेयक  के  विषय  सम्बन्धित  चर्चा  अधिक

 रहे  हें  कि  वह  आवश्यक  नहीं  था  भ्रमणा  वह

 स्पष्ट  होगी  ।  यदि  ऐसी  अवस्था  रही
 तो

 हमें

 पांच  या  छः  विभिन्न  ज़ोरदार  विधेयकों  पर  हमें
 अनुच्छेद  १२३  के  दादों  में  नहीं  था  ।  इसी  बात

 पर  में  यह  भ्रनुभव  करता  हुं  कि  हमें  प्रत्येक

 बातचीत  करनी  पड़ेगी  |  प्र  दूसरी  सुचना  अ्रध्यादेदा  के
 विशेष  गुणावगुण ण  के

 सम्बन्ध  में

 कैटरीना  पर  मेरी  यह  धारणा  थी  कि  यह  विस्तार पूर्ण  चर्चा  करनी  चाहिये  और

 उस  विषय  से  निर्दिष्ट  है  जिसे  विधेयक  के
 यह  चर्चा हमें  बाद  में  करनी  पड़ेगी  ।

 रूप में  सदन  के  समक्ष  लाने  का  विचार  नहीं

 था  क्योंकि  यह  व्यक्त  के  पूर्व  ही  भ्र्थात् ै च  अध्यक्ष  महोदय  :
 में  नहीं  समझता  कि

 संसद  के  समवेत  होने  के  छे  सप्ताह बाद  समाप्त
 मुझे  श्र  कुछ  कहना  है  लेकिन  हम  इस प्रदान

 हो  जाता ।  पर  सामान्यतया  विचार  करेंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  ने  इस  झ्राधार पर
 श्री  terry राय  शास्त्री

 चर्चा की  स्वीकृति  दी  जसा  कि  मेरा  ga  व  बलिया-पश्चिम )
 :  मुझे  एक

 विचार  कि  यह  सरकार  के  ५७५  सन्देह  है  ।  दफ़ा  १२३  भाग  १  में  जिस  तरह

 के  दाऊद  उन  से  यह  बात  स्पष्ट है  कि  प्रेस  डेंट जारी  की  शक्ति  के  महत्वपूर्ण  वैधानिक

 प्रदान  से  सम्बन्धित  होगा  ।  यह  समझने  की  को  इस  बातਂ  का  सेटिस्फेक्शन  होना  चाहिये

 बात है  कि  यह  प्रजातांत्रिक पद्धति  नहीं  है  होना  चाहिये )  कि  ऐसी  स्थिति  है

 झर
 सरकार  द्वारा  भ्रध्यादेश जारी

 करने
 का

 जिस  में  ऑ्राडिनेंस  बनाये  जाने  चाहियें  ।  जब

 शाक्ति  का  उपयोग  श्रपवादयुक्त  परिस्थिति  अ्राडिनेंस  बनाये  जाने  का  यह  अधिकार  उस  के
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 अलग  राय

 सेटिसफैक्दान  पर  छोड़ा  गया  तब  जिस  समय  पर  उदाहरण  अथवा  प्रथा  स्थापित  करने  का

 दोनों  हाउसेस  न  मीट  कर  रहे  उस  में  उत्तरदायित्व  हम  पर  है  ।

 ऑर्डिनेंस  बनाने  की  जरूरत  समझी  गई

 वह  आवश्यकता  समझना  या  समझना  डा०  कृष्ण स्वामी  :  में  प्रस्तावਂ  के

 केवल  प्रेसीडेंट  के  संतोष  के  ऊपर  रखा  गया  गुण  पर  विवार  करने  का  इरादा  नहीं  रखता

 तब  उन  श्राडिनेंसेज के  बारे  में  जो  कि  उस  बीच  हूं  ।  सरकार  नें  एक  युक्ति  दी  है
 ।  उन्होंने

 में  बनें  इस  प्रकार  का  प्रक्षेप
 करना  कहा  है  ने  प्रेस  आयोग  की  नियुक्ति  कर

 उस  पर  इस  प्रकार  का  विवाद  होना  कहां  तक  दी  हमें  नहीं  मालूम कि  वह  क्या  करेगा  ।

 उचित  इस  की  दाब्दावली  मेरे  लिये  स्पष्ट  हमें  यह  भी  ज्ञात  नहीं  कि  वह  क्यो  सिफारिश

 नहीं  है  ।  सर्क॑मस्टानसेज्  को  जज  करने  का  करेगा  ।  इसलिये हमें  इस  के  विस्तार के  लिये

 अधिकार  हम  ने  प्रेसीडेंट  को  विधान  में  दिया  मत  देना  चाहिये  ।'  निष्कारण  विधेयक  अर्थात

 तो  हमारा  फिर  उस  के  ऊपर  इतना  श्रेणी
 प  war  विधेयक  जो  यह  बतलाये  बिना  कि

 शर  एतराज़  करना  कहां  तक  उचित  यह  विधान-मंडल  को  क्यों  ऐसा

 मेरीਂ  समझ  में  नहीं  प्राया  और  se  पर  में  उस  से  मत  दिलवाता  प्र नियमित  विधेयक

 सदन  द्वारा  विचार  किये  बिना  ही  अध्यक्ष  देश प्रकाश  चाहता  हूं  ।

 जारी  कर  दिये  गये  हे  ।  यह  सदन  की  प्रतिष्ठा

 श्री  एन०  ato  चर्चो  )  :  यह
 के  प्रति  घोर  आघात है  ।

 सन्देह  संविधान  को  गलत  पढ़ने  से  मादा  हुमा है  ।

 सदन  की  स्वीकृति  के  बिता  कभी  भी  कर
 अध्यक्ष  महोदय  :  राष्ट्रपति  संविधान

 वसूल  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  मामले  में
 की  दृष्टि  से  राष्ट्रपति  है  कौर  वह  सरकार  की

 मंत्रणा  पर  कार्य  करता  है  ।  कौर  जब  यह  कहा

 सदन  की  स्वीकृति  कदापि  प्राप्त  नहीं  की  गई  ।

 जाता  है  कि  राष्ट्रपति  संतुष्ट  हें  इस  का  यही  डा०  कृष्ण स्वामी :  fee  आपात  के

 अर्थ  होता  है  कि  सरकार  संतुष्ट  है  कौर  उसी
 कारण  यह  दो  राजकोषीय  अ्रध्यादेश  लागू

 स्वीकार  पर  सदन  को  सरकार  की  आलोचना
 faa  गये  ?  नवम्बर  में  संसद्  की  बैठक  हो

 करने  का  अघिकार  होता  है  |
 रही  थी  तब  तक  सरकार  को  कुछ  भी  पता  नहीं

 पंडित  ठाकरे  दास  भाग
 )

 :
 था  |  अ्रचानक  जनवरी  में  सरकार  को  पता

 चला
 कि  ३  फ़रवरी  को  कुंभ  पड़ने  वाला प्रदान  यह  है  कि  क्या  यह  waa  है  ।  जब

 तक  अ्रावदयक  न  हो  अध्यादेश  जारी  नहीं
 बहुत  बड़ा  मेला  होगा  इस  अवसर  पर

 राजस्वਂ  प्राप्त  करने  का  अकसर  अच्छा  मिल
 किया  जाना  चाहिये

 |

 सकता  है  ।
 परन्तु  बात  तो  कुछ  ae  ही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  पर  विचार  वह  यहं  कि  संसद्  की  बैठक  होने  तंक  कुंभ

 करना  समूचे  सदन  का  काये ंहै  ।  यदि वे  यह  समाप्त  हो  चुका  है  इसलिये  सरकार  को  किसी

 अनुभव  करते  हें  कि  यह  उचित  नहीं  है  तो
 प्रतनुसमथेन  विधेयक  के  रखने  की  आवश्यकता

 उन्हें  दल  से  ऊपर  उठ
 कर  यह  कह  देना  चाहिये  नहीं  पड़ेगी  ।  कर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  तथा

 कि  यह  उचित  नहीं है  ।  क्योंकि  जैसा  में  ने  कर  से  प्राप्त धन  को  व्यय  करने के  सम्बन्ध  में

 कहा  नवीन  संविधान  के  अधीन  हमारी  यह  ज सम्पूण  प्रभुत्वਂ  संसद्  तथा  लोक  सभा  को  हीਂ

 प्रथम  संसद्  है  बौर  प्रजातान्त्रिक  सिद्धान्तों  प्राप्त  है  ।  इस  लिये  राजकोषीय  अध्यादेशों
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 के  आपात  की  उद्घोषणा  में  श्रमिक  कौन  at  हें  तथा  ऐसे  अध्यादेश  जारी  करने  का

 सावधानी  से  काम  लेने  कीਂ  ्रावश्यकती  है  ।  कारण  क्या  संसद  पर  ही  इस  के  जांच  करने

 का  भारी  उत्तरदायित्व  है  ।  इस  प्रकार  न  केवल

 एक  बार  ऐसा  हीਂ  अवसर  इंगलैण्ड  में
 कार्यपालिका  को  बल  मिलेगा  वरन्  संसद्

 १९४०  में  उपस्थित  हुजरा  जब  कार्यपालिका  का  मान  भी  बढ़ेगा  ।

 द्वारा  आपात  की  उद्घोषणा  पर  तथा

 देश  जारीਂ  किये  जाने  पर  भारी  प्राप़्ति  उठाई  डा०  लंका  सुन्दरम  :

 गई  थी  ।  अन्त  में  संसद  इस  परिणाम  पर
 मुझे  विश्वास  है  माननीय  वित्त

 पहुंची  at  कि  pease  चारों  करने  को  शक्ति  मंत्री  द्वारा  उठाये  अभिनय  wat  के  उत्तर

 at  alate  निर्धारित  करना  नितान्त
 प्रापर  जो  कुछ  कहा  है  उस  के  सदन

 an हैं  का
 प्रभारी  रहेगा

 ।
 में  चाहता  हूं  कि  जो

 में  ने  तथा  मेरे  माननीय  मित्र  डा०

 बाहर  कीਂ  जनता  समझतीਂ  है  कि  स्वामी  ने  उठाया है  उस  पर  सरकार  निष्पक्ष

 मंडल  तथा  सदन  के  दोनों  हीਂ  संसद  दृष्टिकोण  से  तथा  कानून बाजी  को  छोड़  करਂ

 का  झआादर  करते  हूं  ।  परन्तु  हाल  में  इतनी  विचार  करे  जिस  से  यह  सदन  सदा  के  लिये  इस

 अधिक  संख्या  में  अध्यादेश  जारी  किये  गये  सम्बन्ध  में  स्थायी  अभिसमय  स्थिति  कर  सके  ।

 कि  इस  के  जनता  की  दृष्टि
 दो  सत्रों  के  बीच  के  काल  में  जो  छे

 में  संसद  का  जो  मान  था  उस  को  निश्चय  ही

 देश  पहले  जारी  किये  गधे थे  उन  के  सम्बन्ध
 भारी  धक्का  लगो  है  ।

 में
 भी  मेंने  १६  नवम्बर  को  यहीं  बातं  कही  थी

 ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  ने  अ्रध्यादेशों  के  सम्बन्ध  में
 डन  अध्यादेशों

 केਂ  सांविधानिक  मान्यता

 १६  सितम्बर  को  जो  निर्णय  दिया  at  उस
 पर  feat  को  एक  मिनट  के  लिये  at  आपत्ति

 नहीं  पत्ती  तो  केवल  इस  बात  पर  है  कि  का  भी  सरकार  पालन  करने  को  तैयार  नहीं है  ।

 क्या  ऐसे  अध्यादेशों  के  लिये  संविधान  का
 मेरा  fray  है  कि  वें  लोग  जो  सरकार

 इस  प्रकार  उपयोग  करना  उचित है  ।  इस  के

 लिये  सुझाव  यह  है  कि  सारे  सद  at
 को  परामर्श  देते  कि  दो  सत्रों  के  बीच  के

 काल  में  किस  प्रकार  के  विधानों  कीਂ
 एक  समिति  बनाई  जाये  जिस  के  सभापति

 कता  किसीਂ  योजना  के  अनुसार  काय
 पाप  हों  ।  ऐसे  सारे  इस  समिति

 नहीं  करते  हा  पिछले  सत्र  में २६  काम  के
 के  सामने  विचारार्थ  उपस्थितਂ  किये

 दिन  थे  जिस  में  ५४  विधेयकों  को  निपटाना  था  ।
 फिर  यह  कार्यपालिका  की  जिम्मेदारी  होगीਂ

 ३  संसद  के  समने  विचारार्थ
 कि  समिति  की  सिफ़ारिशें  माने  या  ते  माने  ।

 उपस्थित  अध्यादेश  के  रूप  में  जारी  किये
 maa  आपात  की  सारी  विचारधारा  ही

 गये
 एक  उपहास  बन  कर  रह  जायेगी  ।  इस  समिति

 में  सदन  के  सभी  दलों  के  प्रतिनिधियों  का  होना  इस  का  उत्तर  देते  हुए  श्री  éto  टी०

 आवश्यक  है  ।  हम  सभी  अ्रनुभव  करते  हें  कि  कृष्णमाचारी  ने  कहा  था  कि  इन  तीनों

 सदन  की  मान  मर्यादा  का  प्रश्न  हम  सभी  के  देशों  की  आधारभूत  नीति  संसद्  को  तथा

 लिये  चिन्तन  का  विषय  है  ।  यह  विषय  ऐसा  जनता  को  बताई  जा  चुकी  थी  तथा  सरकार

 है  कि  जिस  की  जांच  न्यायालय  द्वारा  का  काम  चलाने  के  लिये  यह  अ्रध्यादेश  बहु  त

 नहीं  सकती  है  ।  आपात  की  परिस्थितियां  अ्रावश्यक थे
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 ०  लंका  सुन्दर
 सरकार के  कार्य  में  कोई  भी  बाघा  नहीं  मेरा  ग्रन्दाजा  है  कि  इन  दो  अध्यादेशों

 जेਂ  द्वारा

 डालना  चाहता  है  ।  श्रानश्यकता  तो  केवल  लगभग  २०  या  २५  लाख  रुपया  प्राप्त  किया

 इस  बात  की  है  कि  योजना  के  भ्रनुसार  कायें  गया  है  ।  यह  तो  सर्वविदित  है  कि  महीनों  से

 किया  संविधानिक  औचित्य  का  तथा
 जनता  में  कुंभ  मेले  का  प्रचार

 किया
 जा  रहा

 सदन  के  अधिकारों  तथा  विशेषाधिकारों  का  फिर  wt  सदन  के  स्थगित  होने  के  ११  दिन
 के

 उचित  रूप  में  सम्मान  किया  जाये  |
 मेरे  माननीय  बाद  अध्यादेश  संख्या  १  जारी  किया  गया  झर

 मित्र  डा०  कृष्ण स्वामी  ने  सात  अझ्रध्यादिशों  केਂ  उस  के  ८  दिन  के  बाद  अ्रध्यादेश  संख्या  २  पहले

 सम्बन्ध में  कहा  पर  में  तो  केवल  दो  yeaa  का  संशोधन  करने  के  लिये  जारी

 अध्यादेशों  के  सम्बन्ध  में  कहूंगा  जिन  का  किया  गया  ।  इस  से  स्पष्ट है  कि  सरकार की

 सम्बन्ध कुंभ  मेले  से  है  ।  खर्चे  के  सम्बन्ध में  ओर से  जो  लोगਂ इस  प्रबन्ध के  लिये  उत्तरदायीਂ

 संभरण  विनियोग  तथा  प्राधिकार
 हैं  वे  न  तो

 उचित  परामर्श देते  हं  ौर  न

 इन  सब  बातों  का  अधिकार  इस  किसी  योजना  के  अनुसार  कार्य  करते  ह  |

 नित  सदन  को  ही  प्राप्त  है  ।  संसद  को  मंजूरी  यह  सभी  को  ज्ञात  है  कि  संविधान  के  लाग

 के  बिना  कर  सम्बन्धी  विधान  जारी  करने  के
 होने  के  ठीक  तीनਂ  दिन  के  बाद  २३  जनवरी

 सम्बन्ध  में  इंगलैण्ड  में  भी  बहुत  चिन्ता  प्रकट
 Yeo  को  ग्रच्याद रा  संख्या  €,  2REYo  जारी

 की  गई  है  ।  फ्रांस  में  भी  प्राधिकारों  का
 किया  गया  था  ।  यदि  किसी  योजना  के  अ्रतुसार

 योजन  किया  जाता  है  परन्तु  बहुत  ही  कम  ।
 कार्य  किया  गया  होता  तो  ऐसे  प्र ध्या देश  जारी

 अमरीका  में  भ्र ध्या देश  जानो  करने  का  कोई
 करने  कोई  श्रावइ्यकता न  पड़ती

 |

 उपबन्ध ही  नहीं  परन्तु  हमारे  देश  में

 किक. स्छ्धद  223(2)  का  उपयोग  न  केवल  साधारण  अंतर्कालीन  संसद्  में  बोलते  संविधान

 अध्यादेशों  के  लिये  ही  किया  गया  है  वरन्  के  भ्रनुच्छेद  २६५  के  सम्बन्ध  २७  फरवरी

 कर-सम्बन्धी  अ्रध्यादेशों  के  लिय  भी  ।  पिछले  RYH  डा०  कुंदरू ने  कहा  था  कि
 संविधान

 अवसर  में  ने  यही  पत्ति  उठाई  में  इतना  संशोधन  किया  जाये  कि  अनुच्छेद

 तोः  समाचार  पत्रों  तथाਂ  जनता  में  इस  की  २६४  में  के  स्थान  पर  शब्द

 प्रतिक्रिया  बड़े  वेग  से  हुई  थी  ।  किसी  ने  आदिष्ट  कर  दिया  जाये  चूंकि  भ्र ध्या देश  का

 यह  संविधान  का  दुरुपयोग  है  ।  किसी  ने  कहा  वही  प्रभाव  होता  है  जो  संसद्  के
 झ्र धि नियम  का

 यह  तो  सदन  का  अपमान  है  तथा  इस  प्रकार  तथा  किक अध्यादद  के  द्वारा  करारोपण  भी  किया

 कार्यपालिका  अपनी  निधम  बनाने  की  शक्ति  जा  सकता  है  ।  इन  अध्यादेशों  के  संसद

 का  प्रयोगਂ  भ्रष्टाचार  करने  के  लिये  कर  रही  को  कुंभ  मेले  में  जाने  वाले  ४०  लाख  यात्रियों

 के  प्रबन्ध  के  प्रावइ्यक  धन  प्राप्त  करने है  परसों के  अख़बार ने  कहा  है

 कि
 कुंभ  मेले  के  प्रबन्ध में  उत्तर  प्रदेश  ने  के  विषय  पर  विचार  करने  से  वंचित  रखा

 ४१.२४  लाख  रुपया  व्यय  किया  श्र  रेलवे  गया  है  ।  अब  तो  कुंभ  भी  समाप्त  होने

 ने  ७५  लाख  रुपया  ।  अध्यादेश  संख्या  १  की  वाला है  ।  इसलिये  कार्यपालिका  इस  सदन

 अनुसूची  के  अनुसार  स्थापित  दर्जें  के  अधिकारों  पर  आक्रमण  करने  के  बाद  भी

 पर  तथा  पहले
 दर्जे

 पर  डेढ़  दुसरे  दर्जे  प्रसन्न  है  कि  कोई  उस  का  कुज  नहीं  कर  सक  ता

 पर  एक  मध्यम  दर्जे  पर  आठ  से  ले  है  ।  पिछड़े  अबसर  पर  व्यादेश  जारी  किप

 कर  दस  प्लान  तक  तथा  तीसरे दर्जे  पर  छे  से  गये  थे  और  अरब  की  बार  सात
 म्रव्यादेश  जारी

 लेकर  हैरान  तक  का  कर  लगाया  गधा  है  |  किये  गधे  हैं  ।  काय  पालिका  के  अधिकार  बातें
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 ही  जा  रहे हे  जो  एक  दिन  देश  तथा
 सदन  पर  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्यपाल  q——TTaT

 एक  प्रकार  के  ग्रत्याचार  का  रूप  धारण  कर  अध्यादेश  जारी  करने  की  शक्ति  का  प्रयोग

 लेंग े।  उच्च  न्यायालय  को  उक्त  मामले  में  निर्देश

 करने  से  रोकने  के  लिये  किप  था  जो  प्रान्तीय

 माननीय  वित्त  मंत्री  के  प्रामीत्य  प्रश्न  पर  सरकार  को  अप्रिय  था  ।  हालांकि  उच्च

 श्राप  ने  जो  बातें  कहीं  हें  उन  के  द्वारा  aga  यालय  की  फुल  बेंच  ने  कार्यपालिका  की  ऐसी

 देश  का  बहुत  बड़ा  उपकार  किया  है  ।  नीति  की  कड़े  शब्दों  में  प्रा लोच ना  को  थीਂ

 फिर भी  यह  अध्यादेश वैघ  घोषित  किया  गया  ।
 श्री  एच ०  एन०  मुकदमों

 इसलिये  कि  न्यायालय  को  इस  बात  के  जांच

 मुझे  यह  देख  कर  बहुत  ही  खेद

 है  राष्ट्रपति  के  अध्यादेश  जारी  करने  के
 करने  का  अघिकार  नहीं  था  कि  ऐसा  अध्यादेश

 जारी  करने  के  लिये  न्यायोचित  परिस्थितियां
 अधिकारों  का  जो  उपयोग  किया  गया  तथा

 थीं या  नहीं  ।  ag  घटना  2s  की  है  ।
 जिस  का  वर्णन  मुझ  से  पहले  बोलने  वाले

 मेरे  दो  माननीय  मित्र  कर  चुके  उस  के
 यह  भारत  सरकार

 अधिनियम  १९३५
 की

 स्मृति  है  ।  यदि  हम  इस  का  त्याग
 इसलिये लिये  सरकार  की  ग्रोवर  से  किसी  प्रकार  के  खेद

 नहीं  कर  सकते  हें  कि  यही  बात  हमारे  संविधान
 प्रकट  करने  का  कोई  चिह्न  भी  दिखाई  नहीं

 में  भी  है  तो
 कम

 से  कम  ga  चाहियें  कि  हम
 पड़ता है

 इस  का  उपयोग  बड़ी  सावधानी  से  करें  ।  इसी

 हम  सभी  जानते  हें  कि  इंगलैण्ड  प्रकार  का  उदाहरण  प्रेस

 विषय  )  प्रीमियम  के  सम्बन्ध  में  भी  दिया  जा १६  १०  को  उद्घोषणा  के  प्रसिद्ध  केस  के  बाद

 कार्यपालिका  के  प्रधान  उद्घोषणा  सकता  है  जब  भ्र ध्या देश  के  द्वारा  उस  का

 द्वारा  विधि  बनाने  के  अधिकार  से  ata  अधिकार  बढ़ाया  गया  था  अ्रध्यादेश  जारी

 कर  दिया  गया  है  ।  प्रायर लैण्ड  जैसे  प्र घि राज्यों  करने  कीਂ  शाक्ति  का  सरकार  नें  जिस  प्रकार

 में  भी  अप  को  अनुच्छेद  १२३  जैसा  उपबन्ध  प्रयोग  किया  है  वह  बहुत  ही  खतरनाक  है  |

 नहीं  मिलेगा  |  अनुच्छेद  १२३  में  यह  नहीं  में  जानता  हूं  कि  यदि  इस  सम्बन्ध  में  हमारी

 निर्धारित  किया  गया  है  अध्यादेश  बनाने  से  कोई  चेतावनी  दी  जाये  तो  सरकार

 की  afer  का  प्रयोग  किन  परिस्थितियों  में  उस  की  कोई  परवाह  नहीं  करेगी  ।  परन्तु

 मेरे  पूर्वे  बोलने  वाले  दो  माननीय  सदस्यों  के किन  प्रायोजनों  के  लिये  किया  जा

 इसलिये  यदि  कोई  अध्यादेश  सदा दाय  के  गंभीर  परामर्श  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  सरकार

 बिना  भी  जारी  किया  गया  तो  को  कहना  चाहिये  कि  वह  भविष्य  में  विधान

 लय इसकी इस  की  जांच  नहीं  कर  सकते  हे  ।  यह  में  निर्माण  कार्य  का  ऐसा  प्रबन्ध  करेगी  कि  सदन

 केवल  इसलिये  कह  रहा  हूं  कि  इनਂ  भ्र ध्या देशों  में  वास्तविक  वादविवाद  हो  सके  तथा  ऐसे

 विषय  जिन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  अधिक के  जारी  करने  में  प्राधिकारियों  की  सदाशयता

 पर  सन्देह  प्रकट  किया  जा  रहा  है  ।  चिन्तित  है  शीघ्रता  के  साथ  सदन  के  सामने

 उपस्थित  किये  जा  सकें  |

 मुझे  याद  है  कि  १९४८  प्रसन्न

 आदि  बनाम  बंगाल  प्रान्तਂ  का  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता  कि

 मुकदमा  जब  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  मंत्रालय  यदि  यह  भी  नहीं  कर  सकता  कि

 सामने  उपस्थित  था  तो  पश्चिम  बंगाल  के  इस  प्रकार  के  विधेयक  संसद  के  सामने  पहने

 राज्यपाल  t—aqt  डा०  काटजू  ही  उपस्थित  किये  जायें  जित  के  लिये  सरकार  को
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 [at  एच०  wo  मुकदमो ं|
 साधारण  या  या  निर्दोष  हो  शौर

 अध्यादेश  जारी  कराने  कीਂ  श्रावइ्यकता  पड़

 सकती  है  तो  फिर  इस  मंत्रालय  से  लाभ  ही
 का  तदनुसार  ्य  किया  जायेगी  ।''

 क्या है
 मत  कोई  भी  कर  जो  करारोपण  हो  वह

 चाहे  साधारण  या  या  विशेष
 मं  सरकार  को  चुनौती  देता  हूं  कि  वह

 हमारे  संविधान  के  अ्नुतार  कराधान

 स्वतन्त्रता  के  बाद  जारी  किये  जाने  वाले

 अध्यादेशों  की  एक  तालिका  उपस्थित  करे
 की  श्रेणी  में  आरा  जाता  है  ।

 क्या  कार्यपालिका

 इस  कुम्भ  भेजा  कर  को  टाल  नहों  पकती  थीਂ  ?

 ्  तब  अपने  कार्यों  का  औचित्य  प्रमाणित
 क्या  सदन  के  सामने  इसे  लाकर  पारित  नहीं

 करे  ।  में  एक  बार  फिर  दोहराता  हूं  कि
 जिस

 कराया  जा  सकता  थाः  बड़ीਂ  असानी  से
 लोकमत  का  हम  प्रतिनिधित्व  करते  ह  वह

 यह  हो  सकता  था  ।  जैसा  कि
 पूर्वे  अक्ता

 ने  कहा
 इस  प्रकार  के  स्ञतंत्रता-विरोधीਂ  हथकण्डों

 है  कि  यह  वास्तविक  आपात  नहीं  था  बल्कि
 को  सहन  नहीं  करेगा  ।

 इसे  बनाया  गया  था  आर  यह  बताया

 at  एन०  ato  चटर्जी  :  प्र ध्या देशों  द्वारा  हुआ  आपात  स्वतन्त्रता  तथा  सांसदों  शासन

 a  | कर  लगाना  संसदीय  लोकतंत्र  के  विरुद्ध  है  ।  के  लिए  सबसे  बड़ा  खतरा  श

 हमारे  गणतन्त्रीय  संविधान  का  मूलभूत  जब  कमी  भीਂ  सदन  की  बैठक  शुरू  होतो  है

 सिद्धान्त  है  कि  बिना  प्रतिनिधित्व  के  कर  नहीं  तो  बहुत  से  अध्यादेश  प्रस्तुत  किये  जाते  है

 लगाना  चाहिए  |  हमारी  सहमति  के  बिना  जिन  में  से  कुछ  तो  उन  विधानों  को  नपा  करने

 कोई  कर  नाहीं  लगाया  जा  किन्तु  के  लिये  होते  ह  जिन  का  कि  कार्यकाल  समाप्त

 घुमा  फिरा  कर  अप्रत्यक्ष  तथा  wer  उपायों
 हो  गया  है  एवं  कुछ  अध्यादेश  नये  करारोपण

 द्वारा  इन  शुभ  सिद्धान्तों  से  सरकार  छुटकारा  के  लिये  होते  किन्तु  इस  से  संसद्  की

 पाना  चाहती है  ।  हो  सकता  है  कि  संविधानਂ  नामी  ही  होती  है  ।  सभी  को  यह  मालूम  AT

 की  औपचारिकता  के  अनुसार  ag  ठीक  हो  किं  कुम्भ  मेला  होगा  उस  के  लिए  बड़ी  बड़ी

 क्योंकि  श्रनुच्छेंद  १२३  ड्राप  को  यह  HHT  तैयारियां  हो  रही  थीं  ate  ऐसी  स्थितिਂ  में

 देता किन्तु  इस  शक्ति  को  सीमा  में  रखना  आप  बड़ी  आसानी  से  विधेयक  प्रस्तुत  कर

 ही  भ्रष्ट  शर  विशेष  रूप  से  जैसा  कि  wpa  थे  ।  कौर  इस  प्रकार  यह  स्पष्ट  हो

 आजकल  अप  अध्यादेशों  के  अधार  पर  जाता  कि  संसद  के  अ्रधिकारों  का  हनन  नहीं
 कर  लगा  रहे  हें  इस  से  सदन  की  बदनामीਂ  होती  किया  गधा  है  ।  बिना  इस  सदन  से  सलाह

 है  ।  कार्यपालिका  द्वारा  नियम  बनाना  ही  लिए  सरकार  को  कभी  कोई  करे  नहों  लगाता

 बुरा  है  कौर  फिर  कार्यपालिका  द्वारा  बनाये
 चाहिए  ।  में  डा०  कृष्णस्त्रामी.के  उत  सुझावਂ

 गये  नियमों  के  अनुसार  कर  लगाना  श्र  भी  का  समर्थन  करता  हूं  जिस  में  उन्हों  ने  मांग  की

 बुरा  है  तथा  साथ  ही  साथ  लोकतन्त्रात्मक
 है  कि  भ्र ध्या देशों  &  प्रामीत्य  या  अनौचित्य

 सरकार
 के  मूल सिद्धान्तों के  भीਂ  बहुत  ही  पर  विचार  करनें  के  लिए  सदन  की  एक  समिति

 प्रतिकूल है  —aT  वह  सम्पूर्ण  सदन  को  हो  श्रिया  सदन

 हमारे  संविधान  में  भी  कराधानਂ  की  के  प्रतिनिधियों  की  एक  छोटी  afata

 परिभाषा की  गई  है  ।  अनुच्छेद  ३६६  खंड  २८  नियुक्त  की  जानी  चाहिए  |

 में  है  के  श्रन्तगंतਂ  है  किसी  श्री  बी०  बी०  गांधी  नगर--उत्तर

 कर  या  लाभकर  का  लगाना  चाहे  वहं  फिर  पिछले  भ्रधिवेदनों  में  इतना  अधिक  कार्य  था
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 कि  कई  झ्रावव्यक ard  भी  नहीं  किये  जा  लिए  होता  निश्चय  ही  सदन  में  इस  पर  विचार

 सके
 ।  हस  सत्र  में  भी  वही  बात  बहुत  सारा

 कया  जाता  ।

 काम  हैब्जो  पूरा  किया  जाना  चाहिए  किन्तु  डा०  maga  )
 :  सरकार  जनता

 उस  काम  को  पूरा  करने  के  लिए  सदन  के  पास  की  की  पूर्ति  करने  का  एकमात्र  साधन

 एक  निश्चित समय  है  ।  श्री  प्रश्न यह  है  कि
 दिन  प्रति  दिन  का  are  चलाने  के  लिए

 यह  किस
 प्रकार  पूरा  हो  सकता  है

 ?
 मुझे  पूर्ण

 सरकार  को  कुछ  whence  देने  होते  हें
 विश्वास है  कि  सदन में  कोई भी  व्यक्ति

 आपात  काल  में  तो  उन  को  धौर  भी  बढ़ा  दिया

 ऐसा  नहीं  होगा  जो  यह  चाहे  कि  इस  काम  को

 जाता  है
 |

 किन्तु  इस  संसद
 का

 यह  किये  है  कि
 कम  कर

 दिया  जाय  |  डा०  लंका  सुन्दरबन ने
 वद  इस  बात  को  बड़ी  तत्परता  से  देखें  कि

 अनुच्छेद  २६५  का  निदेश  किया  है  कौर  उन्हों
 सीमा  से  परे  इस  शक्ति  के  प्रयोग  फर  कब

 नें  कहा  है  कि  द्वारा  प्रदत्त  प्राधिकार  ये
 रोक  लगाये  ।

 के  स्थान  पर  द्वारा  प्रदत्त  श्रमिक

 wee  आदिष्ट  किये  जायं  |  संसद  के  श्रषघिकार  ऐसे  भ्र वसर  भी  भा  सकते  हे  जब  भष्यादेश

 सम्बन्धी  इस  निहित  परिभाषा  का  में  स्वागत  निकालना  भ्रावदयक  परन्तु  हमें  तो  दो  हीं

 करता हूं  ।  किन्तु मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  संभावनाएं  दिखाई  देती हें  :  या  तो

 ताई  कि  यह  बात  किस  प्रकार  राष्ट्रपति  को  पालिका  तनिक  भी  कार्पेट  नदीं  या  वह

 इस  वर्तमान  उत्तरप्रदेश  सीमाकर  लगाने
 हमारी  पीठ  पीछे  कुछ  करती  है  क्यों

 कि
 उसे

 वाले  प्र ध्या देश  सरीखे  भ्रध्यादेशा  भक्ष्य  में  संविधान  से  ऐसा  करने  की  afer  प्राप्त

 जारी  करने  से  रोकती  क्योंकि  अनुच्छेद
 दो  ही  विकल्प  हैं  ।

 १२३  (२) के  प्रधान  राष्ट्रपति aver  जारी
 आजकल aaa  के  सत्रावस्थित  न  होने किया  गया  wearer  भी  उतना  ही  प्रभावशाली

 होगा  जितना  कि  संसद्  का  अधिनियम  ।  पर  क्या
 स्थिति  है  :  न

 युद्ध
 न  भाषण

 कोई  भी  कर  जो  संसद  के  किसी  अधिनियम  फिर  भी  wearer  प्रस्थापित  होते  हे  ।

 पालिका  दोषियों  का  मनमाना  प्रयोग
 द्वारा  लगाया  जा  सकता  है  te  राष्ट्रपति  के

 अध्यादेश  द्वारा  भी  लगाया  जा  सकता  है  ।  करती है  ।  राज  हम  जो  निर्णय  देंगे उस  से

 अनुच्छेद  १२३  के  खंड  ३  ने  इस  का  कौर  मी
 संसद् के  भाग्य  का  निर्णय  हो  जायेगा कौर

 लोगों  के  लोकतंत्र  में  विश्वास  का  भी  पता  लग स्पष्टीकरण  कर  दिया  है  |

 जायेगा  ।

 मथकर  केवल  राज्य  सरकारें  ही  लगा  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  स्पीकर

 सकती  हें  तबा  सीमाकर  लगाना  राज्य  सरकार  इस  मोक़े  पर  आपने जो  इरशाद

 फरमाया  वह  हम  सब  के  वास्ते  किराये के  अधिकार के  बाहर  की  बात  है  यह  तो

 केवल  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ही  लगाया  जाता  हिदायत है  ।  आपने  फरमाया  है  कि  इस  मामले

 है  ।  यदि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  ऐसी  स्थिति  में  पार्टी  की  तरफ  या  पार्टी  पैकेट  की  axe

 था  पार्टी  के  इंटरेस्ट  की  तरफ  देखना  afer में
 कर  न  लगाया  होता  तो  हम  उस

 पर  आरोप  लगाते  ।  यह  कराधान  तो  ऐसा  है  नहीं  में  समझता हूं  कि  अगर  जनाववाढ्या

 जो  एक  बार  लंग
 कर  समाप्त हो  गया  है  ।  इर्द  न  फरमाते तब  भी  मेरा  इसकी  तरफ

 यह  कराधान  airs  समय  तक  चलने  के  लिये  खयाल  क्योंकि  ऐसे  मामलों  में

 नहीं  यदि  यह  afer  समय  तक  चलने  के
 691  D  सहीं  नुक्ता  निगाह  यही  हैं  जेमिन  अनान
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 ठाकुर  दास  अध्यादेशों का  प्रख्यापन  कर  सकेगा  जो

 के  site  के  बाद  और  भी  तक बोयत  उसे  परिस्थितियों  से  अपेक्षित  प्रतीत

 हो  जाती  यह  मामला  हमारे  ख़सूसन  हों
 ।]

 कॉंग्रेस  लिये  और  भी  ग़ौर  करने  के  लायक़
 पहली

 चीज़  तो  में  यह  अज  करना  चाहता

 हें  ।  हमारे  जब  दूसरी  सरकार  राज्य
 हूं  कि  दोनों  सैशन  के  दरमियान  उस  तरह के

 करती  थी  तब  भा्डिनेंस  बरखिलाफ  apnea  होने  चाहियें  जिनको  पहले  से

 में  समझता  हुं  कि  हर  एक  कांग्रेसमैन  तरह  नहीं  देख  सकते  थे  ।  यहां  एसी  कोई  बात

 महसूस  करता  कि  गो  aster  बिल्कुल  नहीं  है  कि  जिसको  पहले  से  नहीं  देख  सकते
 wea ला  वह  आडिनेन्स  जिसका

 थे  ।  इस  वास्ते  इस  ऑआर्डिनेन्सेज का  जारी

 हम  ज़िक्र  fear  करते  थे  वह॒  दफ़ा
 करना  दुरुस्त  नहीं  था

 ।

 ३५२ में  हे  ।  लेकिन  यह  ऑर्डिनेंस दफ़ा

 १२३  मेंह  ।  इन  दोनों  में  यह  फ़क़  है  कि  ३५२
 दूसरी  बात  यह  है  कि  इम्पेरेटिव  नैसेसिटी

 आर्डिनेन्स  के  लिये  होनी  चाहिये  ।  इतना
 दफ़ा  का  जो  ऑआर्डनेन्स  है  वहं  सिक्योरिटी

 आफ  स्टेट  के  मुताल्लिक़  हैं  और  ऐसी  चीज़ों  के
 ही  काफी  नहीं  है  कि  आर्डिनेंस  को  जारी  कर

 दिया  जाय  क्योंकि  एक  एग्जीक्यूटिव  के  लिये

 मुताल्लिक ़हूं  जिनका  वास्ता  आफ  दी

 एक  हंडी  चीज़  हैं  ।  फिर  यह  ज़रूरी है  कि
 स्टेट  वह  बिल्कुल  अलैहदा  चीज़  हैं  ।

 इमीजिएट  ऐक्शन  का  होना  ज़रूरी  और

 यह  आरई्डिनेन्स  १२३  दफ़ा  के  इन  में  कोई
 आर्डिनेंस  के  अलावा  दूसरा  कोई  aa

 सवाल  इमरजेंसी  का  पदा  नहीं

 होता  |  जब  हमने  यह  कांस्टीट्यूशन  बनाया
 नहीं  हो  सकता  हो  ।  फिर  चौथी  चीज़  यह  है

 कि  ऑआर्डिनैन्स  सिंह  हद  तक  हो
 था  तो  कांस्टीट्य एट  असेंबली  में  इस  दफ़ा

 सकता  हे  जितने  के  लिये  कि  सरकमस्टांसैज

 को  रुटीन  मामलों  के  लिये  बनाया  था  और
 वारंट  यह  नहीं आपने

 इसको  इस  तरह  सरकमस्क्राइब  कर
 ऑर्डिनेंस  को  दो  ay  के  लिये  जारी  कर  दिया

 दिया  था  कि  कोई  भी  गवर्नमेंट  हिन्दुस्तान  पर

 आबिट्रेरीली  राज्य  न  कर  सके  |  में  अज  करना
 fe  दो  वर्ष  तक  के  लिये  आबजैक्शनैबुल  मेटर

 प्रेस  ऐक्ट  चलाਂ  और  उसमें  और  भी

 चाहता  हूं  कि  अगर  जनाब  इसके  अल्फ़ाज़
 तरमीम कर  दीं  ।  अगर  ज़रूरी  हैं  तो  इतना ही

 को  देखें  तो  यह  बिल्कुल  रोशन  हो  जायेगा  ।

 होना  चाहिये कि  जब  तक  पार्लियामेंट न

 बैठे  यह  कानून  लागू  रहे  ।  चूंकि  शायद  कोई

 circumstances
 मुक़ामात  चल  रहे  कोई  आदमी

 exist  which  render  it
 इस  तरह  की  कोई  सुरत  हो  इतना  ड

 ने
 q

 necessary  for  him  to  take  करना  चाहिये  कि  जब  तक  पार्लियामेंट  बैठ

 immediate  action,  he  कर  इसका  निर्णय  न  करे  तब  तक  यह  जारी

 may  promulgate  such
 रहेगा

 Ordinances  as  the  cir-
 जहां  तंक  टैक्स  मामला  जनाब

 cumstances  appear  to

 में  बिल्कुल  सहमत हूं  उन
 मेम्बरान

 से him  to

 जिन्होंने  पहले  राय  दी  है  कि  किसी  भी  गवर्नमेंट

 तुरन्त  कायंवाही  करने  के  को  पार्लियामेंट  की  राय  के  बग़ैर  टैक्स  नहीं

 लिये.उसे  बाधित  करने  वाली  लगाना  चाहिये  ।  यह  हरगिज़  दफ़ा  १२३ की

 स्थितियां
 वर्तमान  हें  तो  वह  ऐसे  मंशा  नहीं  है  कि  गवर्नमेंट  जितने  टैक्सेज  चाहें
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 अगर  ऐसे  इम्पार्टेट  लैजिस्लेशन  को  प्रायोरिटी
 उतने  छंगा  ले  और  जब  चाहे  रुपया  जमा  कर

 ले  और  उसको  हाउस  में  आने  की  ज़रूरत न  नतीजा से

 at  |  आज  हमारी  गवर्नमेंट है  ।  इस  के  लिये
 दुसरे  प्रेस  आबजैक्शनैबुल  मैटर  के  anfs-

 ही  लेकिन  जब  भी  दूसरी  गवनेंमेन्ट
 नैन्स  के  बारे  में  जब  में  इस  बिल  को  देखता

 आवेगी  तब  भी  में  यही  यह  बिल्कुल
 हुं  तो  मुझे  और  भी  ताज्जुब  हे

 ।
 मुझे

 भी  पार्टी  का  सवाल  नहीं  कि  कोई  भी  टेक्स  याद  है  कि  पिछली  ada  जब  ae  बिल  पेश
 पालियामेंट  की  राय  के  बग़ेर  नहीं  लगना

 था  तो  हमारे  उस  वक्त  के  होम  मिनिस्टर
 चाहिये  ।  में  इस  में  नहीं  जाना  चाहता  कि

 साहब  नें  कहा था  कि  जो  प्रेस  कमीशन
 आया  यह  टेक्स  जस्टीफाइड  था  कि  नहीं

 ।
 कर  रहे  हें  उसका  इस  बिल  से  कई  वास्ता  नहीं

 में  इस  में  नहीं  जाता  ।  लेकिन  में  चाहता
 आज  वह  कहते  हैं  कि  प्रेस  कमीशन  की

 हैं  कि  हर  एक  टेक्स  जो  लगाया  जाय  वह
 मौजूदगी  &  यह  आर्डिनेंस  ज़रूरी  था  ।

 टेक्सਂ  पार्लियामेंट  की  राय  के  बग़ैर  नहीं  लगाया

 में  कहता  हूं  कि  ae  बिल्कुल  ग़लत  है
 ।  मगर

 जाना  चाहिये  ।

 पुरानी  हिस्ट्री  को  देखा  जाय  तो  मालूम  होगा

 इसके  जनाब  वाला  मुलाहज़ा  कि  दस  पन्द्रह  दिन  तक  हाउस  में  इस  क़ानून  की

 फ़रमायेंगे  कि  जब  में  इस  बिल  की  तरफ़  चर्चा  चली  थी  और  उससे  मालम  होगा  कि

 देखता  हूं  तो  पिछली  मतबा  भी  में  ने  अज्ज
 यह  बिल  निहायत  डिबेटेबुल  है  |  इस

 किया  था  कि  दफ़ा  १२३  क़ानूनन  इजाजत  anteater  को  दो  वर्ष  के  लिये  जारी  करना

 देती  है  और  गवर्नमेंट  अपने  जज  को  अदा  में  समझता  हूं  कि  दफ़ा  १२३  का  ठीक  तरह

 नहीं  करेगी  अगर  सरकमस्टांसेज  देश  में  ऐसे  का  इस्तेमाल नहीं  है  |

 हों  कि  आर्डिनेंस  जारी  करना  चाहिये  और
 जनाब  बाक़ी  जितने  ऑआडिनेन्स

 गवर्नमेंट  आर्डिनेंस  को  जारी  नहीं  करती  |

 आज  भी  में  इसी  बत  को  दोहराता  हं  कि  अगर

 चार  उन  सब  को  हम  को

 मैरियट  पर  देखना  है  ।  अगर  मेरी  पर
 देश  में  सरकमस्टांसेज  ऐसे  हों  कि  ऑआर्डिनैन्स

 को  जारी  करना  निहायत  जरूरी  है  तो  गंघ  मेंट

 जायज़  हें  तो  ठीक  वरना  गवर्नमेंट

 फाइड  नहीं  होगी  उन  को  जारी  करने  में  ।
 को  ज़रूर  आर्डितैन्स  जारी  करना  चाहिये  ।

 लेकिन  टेक्स  के  मामले  में  में  जरूर  € अज़  करना
 लेकिन जेसा  में  ने  पहले  ae  किया  उन

 चाहता  हूं  fe  सरकमस्टांसेज  ऐसे  नहीं  थे

 सरकमस्टांसेज  का  होना  लाजिमी  है  ।  इसलिये
 कि  इस  आर्डिनेंस  के  fed  दफ़ा  १२३  का

 जनाब  वाला  4  जो  इरशाद  फ़रमाया  वह
 ठीक  इस्तेमाल  हुआ  ।  हमको  हर  एक

 बिल्कुल  gee  है  कि  हर  एक  मामले  को  देखना
 नैन्स  के  मेरी में  जाना  है  ।.  जहां तक  इन

 उसके  मैरियट  को  देखना  है  कि  आया  जो
 दोनों  aisart  का  सवाल  टेक्स के  बारे  में

 आईिनेन्स  जारी  हुआ  वह  दुरुस्त  है  या  नहीं  ।
 में  बिल्कुल  साफ़  हूं  कि  गवर्नमेंट  को  किसी

 में  अर्ज़  करना  चाहता  हूं  कि  टैक्स  के  भी  सुरत  में
 जब

 तक  कि  सख्त  ज़रूरत न  हो

 लिये  पहले  से  ही  फ़ारसी  जा  सकता  कौर  सरकमस्टांसेज  वारंट  न  टेक्स  नहीं

 सब  लोग  जानते  १२  पहले  जानते  लगाना  चाहिये  ।  में  इस  मामले में  श्री  चेटर्जी

 थे  कि  कौन
 सी  तिथि  को  कुंभ  आवेगा

 ।
 में  यह  साहब  से  इत्तिफ़ाक करता  हूं  ।  जब  हमारे

 समझता  हुं  और  सब  लोग  जनते  हैं  कि  शयद  यहां  दूसरी  गवर्नमेंट  थी  तो  वहू  जेब  इस

 गवर्नमेंट  को  की  तंगी  लेकिन  फिर  तरह के  टैक्स  लगाना  चाहती  थी
 तो  हांउस  में

 बिजनेस  कमेटी  के  बनाने  से  क्या  है  एक  इस  तरह  का  एमेंडमेंट  में  ने  पेशा  किया
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 ठाकुर  दास

 था  कि  हाउस  के  मेम्बरों की  एक  ऐसी  स्टेंडिंग  का  ठीक  इस्तेमाल हुआ  है  ।  इसलिये में  गजे

 कमेटी  बनाई  जानी  चाहिये  कि  जब  तक  उस
 करूंगा कि  इस  के  बारे  में  हाउस  को

 बार दे  कि  वह  इस  चीज़  को  रेग्युलर  करा
 कमेटी  की  संस्थान  नहीं  होती  तब  तक  गवन  मेंट

 कोई  इस  तरह  से  टेक्स  नहीं  लगा  सके  |  सके  ।  हम  गर्वनमैंट में  कोई  नो  कांफ़िडेंस

 wade को  याद  होगा  कि  जिस  वक्त  त्यागी  जाहिर नहीं  कर  रहे  हें  समझता हूं  कि

 गवर्नमेंट की  खास  मामले में  राय  दूसरी जी  साहब  मेरे  पास  इधर  बैठते  थे  तो  हेलीगेटेड

 लेजिस्लेशन के  बारे  में  थी  हमने  एक  सिलेक्ट  हो  सकती  है  और  उसी  तरीके  पर  हमारी

 बेटी  के  लिये  कहा  था  थौर  हम  नहीं  चाहते  दूसरी  राय  हो  सकती  है
 ।  गवर्नमेंट

 के
 लोग

 सास  हालत  में  सेटिसफाइड  हो  गये
 थे  कि  छे लीग टेढ लेजिस्लेगन  के  बारे  में  भी

 पार्लियामेंट के  कंट्रोल  के  बिना  ऐसा  हो  हों  ।  इस  के  बारे  में  में  उनको  बेनिफिट

 we  लेकिन पह  ढेलीगेटेड  लेजिस्लेटिव नहीं  ae  डाइट  देने  को  तेयार  हूं
 ।

 लेकिन  में

 हई  ।  पह  तो  हमने  जान  बुझ  कर  प्रेसिडेंट  बेनिफिट  आफ  डाउट  तो  एक्यूज्ड  को

 को  अख्तियार दिया  था  ।  यह saya  इन  लोगों  को  जो  कस्टोडियन  हमारे

 लेजिस्थेसन नहीं  ताहम  लेजिस्लेटिव wot  राइट्स  जिन्होंने  यह  सारा

 ट्यूशन  और  जिनकी  सारी  खम्भ  जेल
 ह  ।  ज़ोर  दोनों  हाउसेज  are  पार्लियामेंट

 और  प्रैसीडेंट को ही हक हे कि को  ही  हक  है  कि  लेजिस्लेशन  में  लिबर्टीज के  कायम व  महफूज़  करने में

 ward  ।  और  दोनों  हाउसेस  नहीं  बेठ  हें  तो  लगी है  में  नहीं  समझता कि  वे  भाडिनेन्स  का

 उस  सूरत में  यह  चीज़  पदा  हुई  है
 ।  जेसा  जारी  करना  लाइट ली .  लेवेंगे--बहरसुरत

 कि  बनाब  बाला  ने  फ़रमाया  कि  we  तो  हमारी राय  में  हालात  ऐसे  नद्दी थे  कि  इस

 छंजिस्लेशन  गवर्नमेंट  बनाती  है  ।  प्रेसिडेंट  किस्म के  ये  आईिनेन्सेज जारी  किये

 का  तो  नाम  है  ।  यह  सब्र  गवर्नमेंट की  तरफ  लाते  ।

 थें  भाया  है  गौर  गव्नेमेंट  का  काम है  कि
 बाक़ी  पांच  भार्डिनेस्सों के  बारे  में  में

 बह  इस  हाउस  की  रिस्पेक्ट करे  और  इस
 नहीं  जानता  कि  गवर्नमेंट  का  क्या

 तरह का  लैजिस्लेशन न  बना  दे  कि  जिसके

 ऊपर  इतना  ऐतराज़  हो  और  जो  टेक्स  वगैरह
 दन  है  ।  गवर्नमेंट जब  जस्टिफिकेदशान देगी

 तो  मेरी  पर  हम  सोचेंगे  कि  क्या  किया  लाय
 के  मुताल्लिक़ हों  ।

 बौर  क्या  न  किया  जाय  |

 इसलिये  ag  थी  मुनासिब नहीं  होगा
 थी

 ato
 | ह

 देशमुख
 ।

 मुझे  ऐसा

 कि  waite  के  ऊंपर  एक  कमेटी  बिठा  दी  प्रतीत होता  है  कि  यह  वाद-विवाद  इतना

 जाय  धौर  उसकी  पुछ  कर  इस  तरह  का  तीव्र  हो  गया  हैं  जितना  कि  परिस्थितियों के

 अनुरूप उचित  नहीं  हि  ।  कोई  भी  इस  मामले

 हूं कि  हॉउस  के  जीतने
 अपने  राइट्स  हें  उनको  पर  निर्णय  तभी  कर  सकता  था  wa  कि  वह

 were  रखे
 जाय  ।  जनाब वाला  ने  डेलीगगेटेश

 प्रत्येक  मामले  में  यह  पता  लगातां  कि  अनुच्छेद

 लेचिंस्लेदान के  बारे  में  एक  कमेटी बना  दी  १२३  के  अधीन  शक्ति  का  प्रयोग  औचित्यपूर्ण

 ।  इसी  तरह  इन  आडिनेन्सेज के  .  वास्ते
 था

 या  नहीं  ।  यह  है  कि  इस  समय  इस

 थी  qe  कमेटी  ीक “०५. बंठ  थौर  ag  देखे  कि  किन  उठाना  कहां  तक  सामयिक  सत्र

 में  यह  जायज़  ह  कि  ति. जीनिक...४ वबनचमट  इंस  तरह  के  तक  तो  इन  अध्यादेशों  सम्बन्धी  सभी

 के  आाविजेन्ेज  पास  करे  बौर  क्या  इस  ताकत  बातों
 पर  गुणावगुण  को  लेकर  हम  चर्चा  कर
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 पुरानी  धारा  की  भाषा  इस  प्रकार  थी
 :

 चुकेंगे  ।  परन्तु
 दो

 ऐसे  अध्यादेश  हें  जो  भा

 के  समक्ष  नहीं  आयेंगे  और  इसलिये  उनको  और  सुशासन  के  लिये  महा  राज्यपाल

 प्रस्थापित  करने  at  परिस्थितियों  पर  में  झा पात  के  समय  अध्यादेशों  का  प्रस्थापन  कर

 अपनी  वक्ता  में  प्रकाश  डालूंगा  ।  पर  में  सकता  है  आदि  ॥'  अब  में  इसकी

 पहले  कुछ  व्यापक  बातों  को  लेता  हूं  ।  संविधान  तुलना  वर्तमान  अनुच्छेद  १२३  की  भाषा  से

 के  उपबन्ध  की  अनुपयुक्तता  के  बारे  में  बहुत  करता  हूं  ।

 कुछ  कहा  गया  चाहे  अप्रत्यक्ष  रूप  में  ही
 समय  को  छोड़  कर  जब  कि

 सही  ।  मेरे  विचार  में  हम  इसका  कुछ  इलाजे
 के  दीनों  सदन  सत्र  में  हें  यदि  किसी  समय

 नहीं कर  संविधान में  इस  समय
 जो

 कुछ  हे  उसे  तो  मानना  ही  होगा  ।
 पति  का  समाधान  हो  जाय  कि  तुरन्त  कार्यवाही

 करने  के  लिये  उसे  बाधित  करने  वाली

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  खयाल  में  स्थितियां  वर्तमान  हें  तो  वह  ऐसे  अध्यादेशों

 का  प्रेस्यापन  कर  सकेगा  जो  उसे  परिस्थितियों aq  की  की  बात  नहीं

 अपितु  उपबन्ध  के  प्रयोग  की  से  अपेक्षित  प्रतीत  हों  पै

 का  प्रशन है
 इसके  अलावा  रोक  थाम  के  लिये  भी

 थ्री  ato  डो०  देशमुख :  मेरे  विचार  में  व्यवस्था है  जो  कि  अनुगामी खण्डों  में  दी  हुई
 उपबन्ध  की  अनुपयुक्तता  बात

 खण्ड  (२)'  इस  प्रकार  है

 कही  गई  प्रतीत  होती  है  ।  यह  मेरी राय  है
 भमुच्छेद के  अधीन

 प्रख्यापित

 चाहे  उसका  कुछ  मूल्य  हो  या  न  उपबन्ध

 अध्यादेश का  वही  बल  और  प्रभाव  होगा जो की  संयुक्त  राजतंत्र  ब्रिटेन  तथा

 अमरीका  में  उस  होना--इन  सभी  dae  के  अधिनियम  का  होता  किन्तु  प्रत्येक

 बातों  का  उत्तर  में  नहीं  देना  चाहता  ।  ऐसा

 उपबन्ध  के  दादों  तथा
 संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष

 रखा  तथा  संसद्  के  समवेत  होने
 दादों  का  प्रयोग  कुछ  व्यापक  रूप  में

 से  छः  सप्ताह  की  समाप्ति  यदि

 ही  किया गया  है  ।  दावत  अनुच्छेद
 उस  कालावधि  की  समाप्ति  से  पूर्वे  दोनों

 सदन
 १२३  में  प्रयुक्त  हुआ  और  अन्तिम  वक्ता  ने

 अनुच्छेद  २५२  के  अन्तर्गत  निकलने  वाले
 उसके  निरनुमोदन के  संकल्प  पार  कर  देते

 हैं  दन  में  से  दूसरे  संकल्प
 के

 पारण  होगे
 अध्यादेशों  की  चर्चा  की  जिसके  लिये  में  उन

 प्रवर्तन  में  न  ;  तथा
 का  आभारी हुं

 ।  संविधान  के  लागू  होने  से

 qa  ag  स्थिति  थी  कि  इस  प्रकार
 के  ॥1ष्यादेशों  (@)  राष्ट्रपति  डास  किसी  समय  लोटा

 पर  भारत  शासन  १९१९  की  लिया  जा  सकेगा  ।''

 धारा  ७२  लागू थी  जो  भारत  शासन
 इसके  बाद  caren  है  तथा

 १९३५  की  धारा  ३१७  द्वारा  जारी
 wea  (२)  &  जिसमें  कहा  गया

 रखी गई  और  उस  अधिनियम की  नवम

 अनुसूची में  दोहराई  गई  थी  ।  भारत  शासन  और  जिस  मात्रा  इस

 १९३५  की  धारा  ४२  जो  के  अधीन  अध्यादेश  कोई  ऐसा  सम्बन्ध

 संविधान  के  उपबन्ध  से  मिलती  हुई  करता  है  faa  अधिनियमित  करने  के  लिये

 लागू  हुई  ही  क्योंकि  फीडरेदान  बन  at  संसद्  इस  संविधान  के  अधीन  सक्षम  agt  है

 बहीं  सकी  +  तो  वहू  qet  होगा  ८
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 सी०  डी०

 कानून  द्वारा  करारोपण  करने  के  सम्बन्ध अतः  मेरे  विचार  में  इसकी  मान्यता  के

 सम्बन्ध  में  भी  न्यायालयों  को  निर्देश  किया  में  भी  निर्देश  किया  गया  था  ।  मेरे  विचार  में

 जा  सकता है  ।  इस  सारी  योजना  के  अनुसार  इस  बात  का  उत्तर  एक  माननीय  सदस्य  अपनें

 भाषण  में  दे  चुके  जहां  तक  कानूनी  स्थिति
 यह  मान  लिया  गया  है  कि  विश्वासी  काल  में

 ऐसे  अवसर  आ  सकते  हें  जब  राष्ट्रपति  को  जन  का  सम्बन्ध  है  इस  बात  में  कोई  अन्तर  नहीं

 हित  के  लिये  ऐसा  करना  पड़े  और  यदि  वह
 हे  कि  कर  अध्यादेश  द्वारा  लगाया  गया  हैं

 नहीं  करता  है  तो  जनहित  को  हानि  पहुंच  सकती  या  और  कोई  चीज़  अध्यादेश  द्वारा  की  गई

 हें  ।  चाहे  कानून  संसद  करा  पास  किया  गया
 है  ।  हम  फिर  इसी  बात  पर  पहुंच  जाते

 हैं  कि  ag  परिस्थितियां  क्या  थीं  जिनसे  मजबूर
 हो  या  अध्यादेश  द्वारा  लागू  किया  गधा

 कोई  अन्तर  नहीं  दोनों  ही  कानून  हैं  ।
 होकर  राष्ट्रपति  को  यह  अध्यादेश  जारी  करने

 पड़ थे  ।  अतएव  जब  तक  आप  प्रत्येक  मामले  जहां  तक  दृष्टान्त ों  का  सम्बन्ध  है  कम

 को  अलग  अलग  नहीं  देखते  तब  तक  केवल
 से  कम  छः  दृष्टान्त  तो  ऐसे  हें  ही  जिनमें  कर

 आंकड़ो ंके  बतलाने  से  काम  नहीं  चलेगा  कि  अध्यादेदा
 द्वारा

 गया  था  ।  भारतीय

 डाकघर  संशोधन  १९३५  एक यह  अध्यादेश  जारी  किया  गया  था  या  बह

 अध्यादेश  जारी  किया  गया  था  और  इस  निश्चय  लेकिन  यह  पुराने  दिनों  में  जारी  किया  गया

 पर  ही  पहुंचना  संभव  नहीं  है  कि  राष्ट्रपति  को  था  |  आय  पर  कटौती  )  पर  भारतीय

 कर  १९३५  तथा  अतिरिक्  लाभ
 जारी  करने  की  आदत  है  था

 पालिका  को  उन्हें  इस  दिशा  में  सलाह  देनें  कर  १९४३,  भी  जारी  किये  गये

 की  आदत है
 इस  संधद् के  कार्यकाल  में  ५ कपडे  पर

 अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  १९५३

 अब  में  अनुच्छेद  २६९  को  लेता  हूं
 ।

 जारी  किया  गया  था  ।  संविधान  लाग  होने  से
 संघ  ढारा  आरोपित  और  संग्रहीत  करों

 ठीक  age  यात्रियों  पर  उत्तर  sear

 किन्तु  जिन्हें  राज्यों  को  सौंप  दिया  गया
 कर  १९५०  जारी  किया  गया  था

 यह  सीमा-कर  भी  आ  जाता  है  जो  कि
 जिसे  हरिद्वार  कुंभ  मेला  अध्यादेश  भी  कहते

 समुद्र  या  वायु  से  विहित  वस्तुओं  या  यात्रियों
 थे  ।  ऐसा  भी  उदाहरण  है  जिसमें  राज्य

 पर  लगाया गया  हो  ।  इसी के  खण्ड  (२)  में
 सरकार  ने  अध्यादेश  द्वारा  कर  रू गाया  थ  ।

 बतलाया  गया  है  कि  शुद्ध  आगम  उन  राज्यों
 मेरे  कहने  का  आशय  यह  है  कि  श्रेय

 को  सौंप  दिया  जायेगा  जिनमें  उस  नये  वह  कर
 विशेष  कर  कपड़े  पर  उत्पादन  शुल्क या  शुल्क  उद्गृहीत  होना  है  ।  मेरे  विचार

 वाला  मामला  संसद  के  सामने  नहीं  आया  ॥
 में  इससे  डा०  लंका  सुन्दरम  द्वारा  उठाई  गई

 आपत्ति का  भी  निवारण  हो  जाता  है
 जो  सामग्री  मेरे  पास  है  कम  से  कम  उसे  देखने  से

 तो  यह  पता  नहीं  लगता  कि  किसी  ने  भी  इस
 कि  इस  सम्बन्ध में  हमें  सदन  के  समक्ष कोई

 बात  पर  आपत्ति  उठाई  थी  कि  राष्ट्रपति  किसी
 अनुपूरक  मांग  या  ऐसा  ही  प्रस्ताव  रखना

 विशेष  काय  के  लिये  विद्वेष  परिस्थितियों
 चाहिये था  ।  जहां तक  इस  खर्चे  का  सवाल

 है  यह  हमने  aa  नहीं  किया  यह  उत्तर
 में  अध्यादेश

 जारी  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 प्रदेश  सरकार  ने  खरच  किया  हू  तथा  आगम  यह  है  कानूनी  स्थिति  ।  कुंभ  मेला

 संघ  at  संचित  निधि  में  न  जाकर  उत्तर  कर  लगाये  जाने  के  संबंध  में  तथ्य  इस  प्रकार

 प्रदेश  राज्य  की  संचित  निधि  में  जायेगा  ।  १९५३  के  अन्त  में  किसी  समय
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 हमें  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  एक  पत्र  प्राप्त  जब  कि  हमने  उसे  कोई  अ

 हुआ  जिसमें  उसने  कुंभ
 मेले

 में
 होने  वाले  सहायता  नहीं  दी  थी  ।

 खर्चे  क ेआधार  पर  कई सुझाव  रखे थे  ।  उसने  आप  कह  सकते हें  कि  यह  सब  प्रशासनिक

 लिखा  था  कि  क्योंकि  नदी ने  अपना  मागं  बदल  बिलम्ब था  ।  में  मानता  हं  कि  था  मगर  इस

 दिया  है  इसलिये  मेले  के  लिये  उसे  नया  स्थान  बात  को  भी  तो  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि

 सरकार  के  पास  अनेक  काम  लगे  रहते बनाना  पड़ेगा  तथा  साथ  ही  वहां  तक  पहुंचने

 के  लिये  भी  नये  रास्ते  बनाने  देंगे  और  इन  यह  संसदीय  काय  और  इन  सब  बातों

 के  रहते  हुये  यह  आशा  की  सकती सब  बातों  पर  गत  वर्षों  के  मुकाबले  कहीं  अधिक

 रुपया  व्यय  करना  होगा  ।  उसका  थी  कि  सरकार  सब  कोम  छोड़  कर  इसी  मामले

 पहला  प्रस्ताव  यह  था  कि  खच  को  दूरा  में  लग  जाती  जिससे  इंस  कर  के  सम्बन्ध  में

 करने  के  लिये  केन्द्र  भी  कुछ  रुपया दे
 सदन  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  सकता

 तो  हैं  कच्चा
 उसका  दूसरा  प्रस्ताव  यह  था  कि  उसे

 संसद्  की  सहमति  से  जो  राजस्व  प्राप्त

 अपने  पुराने  यात्री  कर  जो  कि  ऐसे  ही
 हो  रहा  हे  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्तमान

 काम  के  लिये  प्रयोग में  लाया  गया  afe
 वित्त  मंत्री के  मन  में  यह  बात  कभी  नहीं  उठ

 करने  दी  जाये  |  उसने  बतलाया  कि  पूराने

 कर  के  आधार  पर  दो  या  ढाई  लाख  रुपया
 सकती थी  कि  सदन  इस  छोटे  से  कर  के  सम्बन्ध

 में  कोई  श्रमदान  दृष्टिकोण
 प्राप्त  होगा  जो  कि  विमान  काय  के  लिये

 विशेषकर  जबकि  यहीं  कर  एक  ay  पहले
 बिल्कुल  अपर्याप्त  होगा  |  उसने  यह  सुझाव

 किसी  विशिष्ट  कार्य के  fat  लगाया  जा
 feat  कि  हरिद्वार  १९५०  के

 समान  ही  सीमा-कर  लगाने  दिया  जाये  जिससे  चका  था  ।  बाप  कह  सकते  हें  कि  वित्त  मंत्री

 विलम्ब किये  जाने  की  बात  को  उत्तर  प्रदेश
 उसे  लगभग  १५  लाख  रुपया  प्राप्त  हो  जानें

 सरकार पर  टालने  की  कोशिश  कर  रहे  हें  ।
 की  आशा  थी  ।

 श्राप  यह  भी  कह  सकते  हें  कि  समस्त  कायें

 इसके  बाद  काफी  समय  इन  प्रस्तावों  के  पालिकाएं  एक  सी  हें  क्योंकि  एक  ही  दल  उन्हें

 आने  जाने  तथा  सोचने  में  निकल  गया  ।  चलाता है  कह  AHA  ह  कि  उत्तर  प्रदेश

 वित्त  मंत्रालय  ने  यह  दृष्टिकोण  अपनाया  कि  सरकार  ने  इस  बात  को  ठीक  से  नहीं  सोचा

 किसी  प्रकार  की  आधिक  सहायता  देना  ठीक  कि  दोनों  सरकारों  के  बीच  पत्र  व्यवहार  ही

 नही ंहूं  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  पुनः  में  दो  महीने  से  अधिक  समय  लग  जायगा  और

 वेदन  भेजे  और  उनका  भी  उत्तर  देना  पड़ा  इसीलिये  उसे  पत्र  व्यवहार  अक्तूबर  के  अन्त

 इसके  अलावा  सीमा-कर  के  सम्बन्ध  में  में  आरम्भ करने  की  बजाय  प्राप्त  के  अन्त

 हमने  यह  कहा  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  में  प्रारम्भ  करना  चाहिये  ।  मं  इस  बात  को

 संसाधनों  को  देखते  हुये  १२  या  १३  लाख  स्पष्ट  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  क्योंकि  हो

 रुपये  की  अतिरिक्त  जमा  करने  की  सकता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  पास

 आवश्यकता  नहीं  हे  ।  इसके  बाद  उसने  फिर  ऐसे  कारण  हों  जिनकी  वजह  से  उसने  यह

 विभिन्न  प्रकार  के  अभिवेदन  भेजे  तथाਂ  दिसम्बर  प्रस्ताव पहले  न  रखने  चाहे हों  ।  हो  सकता है

 के  जब  कि  सदन  स्थगित  या  कि  नदी  के  मार्ग  बदलने  की  स्थिति  को  पहले

 aaa  कर  दिया  गया  यह  निश्चय  किया  वहां  के  इंजीनियर  न  समझ  सके  हों  कौर  वे

 यह
 सलाह  न

 दे
 पाये  हों

 कि  ऐसी  स्थिति  में गया  हम  उत्तर  प्रदेश  सरकार  सीमा

 कर  लगाने  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लें  किस  प्रकार  के  कार्य  के  जाने
 की
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 सी०  डी०

 कर्मचारियों को  उस  अवधि के  लिये  उपदान
 झावदयकता  होगी  ।  मेरे  पास  इस  सम्बन्ध में

 सूचना  नहीं  हैं  कि  नदी  ने  अपना  मार्ग  कहां  तथा  get  वेतन  दे  सके  जितनी  श्रवरष्ट  के  लिये

 भोर  केसे  बदला  ।
 उन्होंने  कम्पनी  की  नौकरी की  हैं  ।  यद्यपि

 थी  सारंग घर दास
 कम्पनी इस  प्रकार  के  भुगतान के  सम्बन्ध  में

 कटक )  :  नदी  ने  अपना  ्  पिछले  वर्षाकाल  राशि  देने  के  लिये  तैयार  हो  गई  किन्तु बाद  में

 हमें  पता  लगा  कि  इंग्लैण्ड  के  कानून  के के  समाप्त होने  पर  ही  बदलना  आरम्भ  कर

 दिया था  ।  सार--हमारे  कानून  के  अनुसार

 हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  थे  क्योंकि  १

 et  सी०  डी०  में  स्पष्ट  रूप
 PEXY  को  रेलवे  खरीद  ली  जाने  वाली  थी

 से  कह  देना  चाहता  हूं  कि  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 की
 कौर

 से  सफाई  देने  की  स्थिति में  नहीं  हूं  ।
 यदि  इस  प्रकार  का  निष्कारण  भुगतान  किया

 गया  होता  तो  रेलवे के  श्रंशघारी  यूनाइटेड
 में

 केवल
 इतना  कह  सकता  हुं  कि  इस  सम्बन्ध

 कीर्तन में  ऑ्रापत्ति  उठा  सकते  थे  |  wit
 में

 हमें  ३०  अक्तूबर को  पत्र  प्राप्त  हुआ  था
 श्रमिकों

 की  रक्षा  के  हेतु--में जानता  हूं  कि  देश
 ak  सावधानी के  कारण  हमने  श्रमिक

 सहायता  देने  से  इंकार  कर  दिया  था  तथा  इस
 के  उस  भाग  से  वाले  माननीय  सदस्यों

 को  इस  सम्बन्ध में  काफी  चिन्ता

 बात  पर  भी  तुरन्त  ही  सहमत  नहीं  हुए  थे  कि
 हमने  यदि  सबसे  ठीक  समझा  कि  हम  एक

 जाये  ।  यदि  हमें  इस  बात  को

 समझने
 में

 दो  महीने लग  जायें  कि  ऐसे  कर
 श्रघ्यादेश  द्वारा  स्थिति को  संभाल लें  कौर

 क्योंकि  रेलवे  १  ex ata से  खरीद

 के
 लगाये  जाने

 की  आवश्यकता है  या  नहीं  तो
 ली

 जाने  वाली  थी  इसलिये  शभ्रघ्यादेश  जारी
 wg  कोई  दण्डनीय  भ्रपराघ  नहीं  है  ।  इस

 विशिष्ट मामले  के  सम्बन्ध  में  यही  बातें
 करने  के श्रतावा झोर कोई झोर  कोई  उपाय ही  नहीं  रह

 हुई  थीं  ।
 गया  था  ।  श्राप  फिर  यही  कह  सकते  हें  कि

 कम्पनी  के  कानूनी  अधिकारों  के  सम्बन्ध

 मेरे
 पास  wer  श्रष्यादेशों के  सम्बन्ध  में  में  पहले ही  छानबीन  क्यों  नहीं  कर

 ली
 गई

 भी
 सारी

 सूचना  है  परन्तु  क्योंकि  aa  यह
 थी  ।  इस  सम्बन्ध में  में  इसके  पति  रिक्त  wiz

 कुछ  नहीं  कह  सकता हुं  कि  प्रत्येक  मंत्रालय में
 कह  दिया है  कि  यह  समय  अध्यादेशों  के

 गूंगों पर  विचार  करने  का  नही ंहै  इसलिये  इसी प्रकार से  बातें  उठ  खड़ी  होती  हैं  ।  निश्चय

 इस  सम्बन्ध
 में  कुछ  कहना  ठीक  नहीं  है

 ।  फिर  किये  जाते  हें  are  इसी  तरह  बातें  उठ  खड़ी

 भी  में  बरसों  लाइट  रेलवे  के  सम्बन्ध  में  बनाये  होती  कम्पनी  से  परामर्श  किया  जाता  ह  |

 गये
 विधान

 का
 निर्देश  करना चाहूंगा ।  इस

 विशेष  मामले
 बालों  लाइट  रेलवे  कम्पनी  धौर  कुछ  भ्र स्वीकार  कर  दिये  जाते हें  ।  भाग

 चल  कर  एक  बात तय  की  जाती  हे  भोर  इस जो
 कि

 यूनाइटेड  किस्म  में  पंजीबद्ध

 १९  १९५२  को  सुचित  किया  मामले में  वह  बात  यह  तय  की  गई  थी  कि

 गया  कि
 भारत  सरकार  उस  रेलवे को  कम्पनी  ary  निधि  में  से  श्रमिकों  को  उपदान

 १  १९५४  को  खरीद  लेगी  ।  श्रमिकों  देने के  लिये  राशि  देगी
 ।  जेसा  कि

 मेंने  पहले

 के  feat  की  रक्षा  के  हेतु  सरकार  ने  कम्पनी  बतलाया  यह  बात  दिसम्बर  के  प्रीत  में  या  बीच

 को  इस  बात  पर  राज़ी  कर  लिया  कि  ag  में  तय  हुई थी  भोर  हमें  कानूनी  स्थिति
 का

 सरकार को  इतनी  राशि  दे  जिस  थे  सरकार  पता  लगाने में  कुछ  समय  लग  गयां
 |
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 इस  मामले में  मेरे  विचार में  कोई  भी  जारी  किया जाता  है  तो  बहुत  प्रगति  तरह से

 व्यक्ति  जो  इसका  ध्यानपूर्वक  अ्रध्ययन  करेगा  विचार  करने  के  बाद  ही  ऐसा  किया  जाता  है  ।

 वह  इसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचेगा  कि  इस  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इस  चर्चा का

 देश  का  जारी  दिया  जाना  ठीक  ही  उद्देश्य  एक  तरह  से  यह  कहना  ह  कि

 था  ।  कौर  इसीलिये  मेरा  यह  कहना  हैं  कि  जब  पालिका  कुछ  अ्रयोग्य है है  ।  मेरा  विचार  हे  कि

 तक  हरेक  मामले  के  बारे  में  पुरी  जानकारी  यह  एक  ऐसा  मामला  हें  जिस  दूसरे  तरीक़

 न  तब  तक  सामान्य  बातें  सम्भव  से  विचार  होना  ga  विषय  पर  चर्चा

 नहीं  |  भ्र सली  चीज  यह  है  कि  कार्यपालिका  करना  कि  कुछ  अध्यादेश  उचित  थे  या  नहीं

 की  यह  इच्छा  नहीं  है  कि  वह  सदन की  या  यह  कहना कि  कार्यपालिका  को  भ्र ध्या देश

 करे  परन्तु  कठिनाई  यह  है  कि  वह  जारी  करने  की  झ्रादत  सी  पड़  गई  ठीक  नहीं

 पहले  से  हरेक  बात  या  हरेक  घटना  को  नहीं  देख  मालूम  होता  ।

 सकती  |  यह  maa  हे  कि  प्रशासनिक बातों  में

 देर  हो  जाती  हे  कौर  भविष्य  के  बारे  में  भी  ठीक
 ग्रस्त  में  माननीय  सदस्यों  के  उस

 अनुमान  लगाने  में  गड़बड़  हो  जाती  परन्तु  सुझाव
 का

 जिक्र  करूंगा  जिसमें  कहा  गया  है

 यह  सब  दोष  ऐसे  ह  जिनसे  किसी  भी  देश  की  कि  गण  तन्त्र  स्थापित  होने  के  समय  से  जितने

 कार्यपालिका  बच  नहीं  सकती  |  जब  कभी हम
 भ्र ध्या देश  जारी  हुए  ह  उनकी  जांच

 करने  के

 अपनी  योजना  के  क्रियान्वित  होने  के  बारे  में  लिये  यदि  संसद  एक  समिति  बिठा  दे  तो  अच्छा

 कोई  सन्देह  प्रगट  करते  हैं  तो  हमारे  दिमाग़  होगा  ।  माननोय  सदस्य
 :  नही ं)

 में  उस  वक्त  यही
 बात  होती है  ।

 यह
 एक

 वास्तव में  एक  माननीय  सदस्य ने  मुझे  से  यह

 ऐसा  दोष  जिसे  हटाना  सम्भव नहीं  |  कोई
 मांग  की  स्वतन्त्रता  के  बाद  से  जितने  भ्र ध्या देश

 निकाले  गये  वे  सब  प्रस्तुत  किये  जायें  । व्यक्ति  झ्रासानी  से  यह  नहीं  कह  सकता  कि

 दोष  कहां  और  देर  क्यों  होती  ह  ।  परन्तु  मेरे  लिये  एसा  करना  संभव  नहीं
 ।

 मेरे  पास

 वे  सब  अध्यादेश हैं  जिन्हें  पिछले
 fasta

 मेरी  यह  धारणा  कि  सदन  प्रशासन

 सम्बन्धी  विलम्ब
 पर  या  दूरदर्शिता के  अभाव  काल  में  जारी  किया  में  समझता

 पर  इतना  जोर  नहीं  दे  रहा-यद्यपि उसे  यह  हू ंकि  इन  सब  पुराने  भ्र ध्या देशों
 पर  इस  समय

 विचार  करना  सदन  का  समय  कौर  श्रम  नष्ट
 अधिकार कि  जहां  कहीं  भी  सरकार

 दूरदर्शिता  से  काम  ले  सकती  थी  wt  उसने  करना  होगा  |  मुझे  इसमें  सन्देह नहीं  कि  इन

 नहीं  लिया  हो  वहां वह  उस  पर  दोष  अध्यादेशों  को  क़ानून  का  रूप  देते  समय  संसद्

 जितना  ag  अप्रत्यक्ष रूप  से  कार्यपालिका  पर  को  लगभग  प्रत्येक  अवसर  पर  राष्ट्रपति  द्वारा

 दुर्भावनाथ्ों  से  काय  करने  का  आरोप लगा लगा  कार्यपालिका के परामद  के  च्च्  संविधान

 रहा ह्  परन्तु  में  इन  भ प्रा रोप  का  उत्तर  देन  के  झनुच्छेंद  १२३  में  दी  गई
 अ्रपनी  शक्तियों

 के  लिये  तैयार  हुं  ।  में  तरह  कहूंगा  कि  हरेक  ठीक  या  ग़लत  तरीक़े  से  प्रयोग  करने

 के  विषय पर  अपने  विचार  प्रकट  करने
 का

 मामले में  पुरी  तरह  से  सोच  विचार  कर  लिया

 गया  था  क्योंकि  कार्यपालिका  भी  अब  अच्छी  पूरा  पूरा  मौक़ा  मिला  है  ।
 जहां  तक  इस  विशेष

 तरह  यह  जानने  लगी  हँ  कि  विधान  मंडल  अध्यादेश का  सम्बन्ध  जिसके  लिये  विधान

 भ्र ध्या देशों  के  प्रश् यापन  को  किस  दृष्टि  से  मंडल  को  बहस  करने  का  मौक़ा  नहीं

 देखता  अर  में  सदन  को  यह  विश्वास  यह  मेला  उत्तर  के

 र  में  दारू  था
 | दिला  सकता  हूं  कि  जब  कभी  कोई  भ्र ध्या देश
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 मेरे  माननीय  श्री  भागने  ने  प्रेस
 कुछ  माननीय  सदस्य

 :
 जनवरी  में

 ।

 नियम  का  शीघ्र  विरोध  किया  ।  मुझे  इसके
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  मुझे तो

 एसा  ही
 बार ेमें  कोई  पछतावा  नहीं  कौर  मेरा  अन्तः

 बताया  गया है  ।  मेले  के  पहली  दिस  ग्न बर  से

 पन्द्रह  मार्च तक  चलने  की  राशा  थी
 करण  शुद्ध  है  ।  यह  विधेयक  पुरःस्थापित  किया

 था  परन्तु सदन  अन्य  विधानों  में  बहुत

 एक  माननीय सदस्य  :  आपको  ठीक
 व्यस्त  फिर  वैदेशिक  भ्रनुसूचित

 सुचना नहीं  दी  गई  ।  जातियों  इरादी  पर  भी  वाद  विवाद  हम्ना  था  i

 श्री  सी०  डी०  देख  :  हो  सकता है  मेंने  स्पष्ट  रूप  से  यह  बता  दिया  था  कि  चूंकि

 उठें  गलत  सूचना  मिली  हो  पा  यह  भी  हो  विधेयक  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  हे

 सकता हूँ
 कि

 लोग  मेले  में  समय  से  बहुत  पहले  इसलिये  मुझे  एक  अध्यादेश  जारी  करवाना

 ald  लग  गये  हों  ।  जो  कुछ  भी  हमने  होगा  ।  में  अ्रापसे  एक  चीज़  पूछना  चाहता

 इसे  जितनी  जल्दी  हम  अध्यादेश जारी  कर  क्या  राष्ट्रपति  को  अध्यादेश  जारी  करने  के

 सकते
 उतनी  ही  जल्दी  यानी

 ७
 जनवरी  से  बारे  में  इस  wet  कि  श्रमिक विषय  मं

 ही  क्रियान्वित  कर  दिया  था  ।  में  यह  कहना  चाह  तात्कालिक  कार्यवाही  की  झ्रावदयकता  हे  या

 रहा  हूं  कि  यू०  पी०  सरकार ने  जब  हमें  बताया  परामर्श  देने  की  जिम्मेदारी  इस  सरकार

 या  अन्य  सरकार  के  अलावा  किसी  कौर  की कि  १५  art
 को  मेला  खत्म  हो  जायेगा  तो

 हम इस  बात  पर  राजी हो  गये  थे  कि  भी  होनी  चाहिए  ?  या  यह  ज़िम्मेदारी  केवल

 ara  मंत्रणा  समिति से  परामर्श  करके  हम  सरकार  की  ही  होनी  चाहिये  ?  ग्ाप जरा  इस

 सदन  में  आवश्यक  विधान  पारित कर  लेंगे  ।  विषय  पर  विचार  करें  aaa  कि  रसल
 में

 इसलिये  यह  स्पष्ट  कि  झ्रध्यादेदा की  अवधि  क्या  चीज़  ठीक  है  |

 १५  मार्च  रख  कर  हमने  सदन  से  किसी  बात  के  एक  सुझाव  यह  दिया  गया  कि

 छिपाने  का  प्रयत्न  नहीं  किया है  ।  यही  ्र  अरब  तक  के  सारे  भ्र ध्या देशों  की  नये  सिरे  से

 भी  कि  १४५
 मां  को  खत्म  हो  रहा  है  जांच की  जाये  और  दूसरे  यह  अध्यादेश

 ait  सदन  के  सत्र
 की  तारीख भी  १४५  फ़रवरी  जारी करने  से  पहले  सरकार को  यह  परामर्श

 रखी  इस  प्रकार  बीच  का  अन्तर  चार  देने  के  लिये  कि  अध्यादेश  जारी  करने  की

 सप्ताह  होता
 छः  नहीं  ।  यदि  ऐसी  बात  नहीं

 वास्तव  में  आवश्यकता हूं  नहीं  सारे  सदन
 होती

 सबसे  पहले  में  सदन  के  सामने यह  की  एक  समिति  बनाई  जाये  ।  में  नहीं  जानता

 विधान  लाता  प्लोर  उसका  निर्णय  प्राप्त  करता  |  कि  सारे  सदन  की  समिति  कैसी  होगी  ।

 मुझे  केवल  इतना  ही  कहना है  |
 डा०  कृष्ण स्वामी  :  सदन  की  समिति i

 डा०  काटजू  :
 मेरे  माननीय  कार्य बन्धु  ने

 वित्तीय  अध्यादेशों  के  बारे में  कुछ  बातें  डा०  काटजू
 :  मेंने

 समझा
 प्राय  हमारे

 अ्रापके  सामन  रखीं  ।  इन  तीन-चार  मिनटों  में  सदन  कीਂ  कह  रहे  भारत  के  विभिन्न भागों

 में  mre  स्थिति  पर  सामान्य  दृष्टिकोण  से
 से  सदन  की  समिति  बुलाने  पन्द्रह-बीस

 विचार  करने  के  लिये  कहूंगा  ।  माननीय  दिन  लग  सकते  हैं  कौर  तब  जाकर  वह
 किसी

 सदस्यों
 ने  कई  तरह से  रोक  कई  विषयों पर  नतीजे पर  पहुंच  सकती  है

 ।
 मेरा  कहना  यह

 जैसे
 संसद  शादी  पर

 अपने  विचार  ह ैकि  यह  कार्य  कार्यपालिका सरकार  का  हूँ

 प्रगट  ate  उनकी  शझ्रालोचना  की  ।  कि
 वह

 इस  चीज़  की  जिम्मेदारी  क  ऊपर
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 ले  ।  आप  देखिये कि  वास्तव  में  क्या  है  |  वाद  विवाद  होता  ate  कह  सकते  हैं

 जसा  श्री  भागने  ने  कहा  संविधान  बनाने  वालों  कि  यह  जल्दबाज़ी  से  काम  रही

 ने  जान  बूझ  कर  यह  उपबन्ध  रखा  था  |  उन्होंने  हे  सनौर  हम  लोगों  की  कोई  परवा  नहीं  करती

 कहा  कि  ज्यों  ही  संसद  की  बैठक  अध्यादेश  तो  ये  मामूली  तरीक़े  हूं  जिससे  संसदीय

 सदन  पटल  पर  रखे  जायें  ।  प्रेस  अधिनियम  तंत्र  का कायें  चलता  केवल  कह  देने  से

 अध्यादेश  या  किसी  ग्रन्थ  भ्र ध्या देश  को  लीजिये  |  काम  नहीं  चलता  कि  अध्यादेश  एक  घनात्मक

 संविधान क्या  कहता  यह  संसद की  इच्छा  wea  और  इसका  कभी  भी  प्रयोग  नहीं

 पर
 है  कि  वह  चाहे तो  दूसरे  दिन  भी  एक  किया  जाना  चाहिये  |  लिये  अप

 प्रस्ताव  रख  कर  उस  विशेष  श्रध्यादेदा  का  धान  में  संशोधन  ड्राप  यह  व्य  आस्था

 निरनुमोदन  कर  सकती हैं  ।  इस  सदन  की  दें  विधायिनी  शक्ति  संसद  में  टी

 बेठक  १५  तारीख  को  हुई  थी  कौर  मान  लीजिये  कार्यपालिका  सरकार  में  रहो  ।  में  इस

 वह  किसी  अध्यादेश  का  अनुमोदन  नहीं  करता  पर  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  परन्तु  जब  तक  यह

 तो  अनुच्छेद  १२३  के  ज ग्रन्तगत  अप  एक  संविधान  तब  तक  कार्यपालिका  सरकार  के

 प्रस्ताव  रख  सकते  हें  कौर  कह  सकते  है  यह  उत्तरदायित्व  रहे  जायेंगे  |  तो  श्राप  इन

 कि  यह  अध्यादेश  बिल्कुल  भ्रनावश्यक  है  ;  बातों  को  ध्यान में  रख  कर  स्थिति  पर

 इसके  लिये  कोई  औचित्य  नहीं  विचार  करें  ।  प्रेस  विधेयक  ३१

 कार्यवाही  करते  की  कोई  ज़रूरत  नहीं  १९५४  को  समाप्त  होना  था  |  दिसम्बर  में

 यह  बिल्कुल  निरंकुश  कार्यवाही है  :  एक  विधेयक  अवधि  बढ़ाने  के  लिये  लाया

 सरकार  श्रपनी  शाक्ति  के  नशे
 में  चूर  है  श्र  गया  था  |  हमने  प्रतीक्षा  की  परन्तु  सदन  अन्य

 वहू  संसद  की  उपेक्षा  करना  चाहती  इसलिये  कार्यों में  व्यस्तਂ  था  ।  मेंने  सदन  को सूचना दे

 हम  इन  अध्यादेशों  निरनुमोदन  करना  दी  थी  जब  माननीय  डा ०  लंका  सुन्दर  मू  ने
 .  .  .  .

 चाहते  हैं  ।  वे  प्रापके  पास  शूमाकर कह  सकते  थे
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  माननीय  मंत्री  को कि  यह  एक  बहुत  जरूरी  मामला है  कौर  श्राप

 सारे  न्याय  स  चालन  नियम  करके  हमारे
 एक  बात  बता  दूं  ।  सदन  कार्य  मंत्रणा  समिति

 प्रस्ताव को ले लें को  ले  कौर उस  पर  बहस  करें  ।
 ने  जब  संसद्  काय  मंत्री  से  उन  विधेयकों  की

 १७  फ़रवरी  को  सारी  बातों  पर  विचार  हो
 सूची  मांगी  थी  जो  विचाराधीन  थे  ate  जिन्हें

 सरकार  पुरःस्थापित  करना  चाहती  थी
 सकता हैं

 ।  यह  अध्यादेश  कोई  दो  या  तीन

 वर्ष  के  लिये
 तो

 है  नहीं  ।  यह  बात  तो  हँ  नहीं कि
 तब  इस  विधेयक  की  सुचना  नहीं  दी  गई  थी  ।

 कार्यपालिका  सरकार  को  करके

 कोई  भ्र धि नियम  बना  रही है  ।  कार्यपालिका

 डा०  बहुत  श्रीमान

 में अपनी  ग़लती  सुधारता  हूं  ।  परन्तु  इससे
 प्रगति  बुद्धि  को  काम

 में  लाती है  ath  जहां  विशेष  अन्तर  नहीं  पड़ता  ।  हम  इस  विषय  पर
 तात्कालिक  कार्यवाही  की  आवश्यकता  होती  ait  वाद  विवाद  प्रेस  विधेयक  का
 द  वहां  कदम  उठाती  हे  ।

 फिर  संसद्  मौजूद
 सुची  में  तीसरा  स्थान  है  ।  में  सब  तरफ  की

 ज्यों  ही  उसकी  बठक  होती  है  अध्यादेश  पटल
 बातें  सुनने  के  तैयार  हूं  ।  मेरे  पास

 पर  रख  दिये  जाते  तब  सदस्यों  को  उसका  समाचार-पत्रों  की  कटिंग  है  ।  श्राप  ही  सोचिये

 निरनुमोदन  करने  को  waar  मिलता  है  ate  कि  कौन  सी  मुसीबत  arg है
 ?  मूलਂ  प्रेस

 वे  चाहें  श्रीवास  के  प्रस्ताव  पर  भी  नियम  ३१  जनवरी  को  समाप्त  होना  था

 बहस  कर  सकते  हूं  ।  फिर  झ्र भि भाषण  पर  सदन  का  सत्र  नहीं  हो  रहा  था  शर  हमने क
 ha



 १०७  अध्यादेशों का  १६  फरवरी  १९५४  जारी  किया  जाना  १०८

 [sto  काटजू |
 जिम्मेदारी  में  किसी  और  को  भी  शामिल

 केवल  यह  कहा  था  कि  विधेयक  मौजूद  ही
 किया  जाये  ।  कार्यपालिका  सरकार को  इस

 अर  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  सिलसिला  बीच

 शक्ति  के  प्रयोग  के  लिये  पूरी  तरह
 में  तोड़  दिया,जाये  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि

 दायी  होना  चाहिये  ।  हो  सकता ह  कि  चौबीस
 प्रेस  क्या  कर  सकता  हूं  और  क्या  नहीं  ।  चूंकि

 हम  नहीं  चाहते  थे  कि  सिलसिला  बीच  में
 घंटे  या  अड़तालीस  घंटे  में  ही  किसी  अ्रव्यादेश

 की  जरूरत  पड़  जाये  ।  दूसरे  वर्त्तमान  संविधानਂ
 इसलिये  हमने  कहा  कि  अध्यादेश  जारी

 किया  जाये  चंकि  संसद  की  बैठक  १५  फ़रवरी
 में  संसद  को  frat  कार्य  का  अनुमोदन  AT

 निरनुमोदन  करने  का  और  सरकार  की  face
 को  होगीਂ  कौर  सबसे  ge  यह  विषय

 करने  का  भी  पूरा  पुरा  अधिकार है
 ।  चार

 बिचार  के  लिये  अदायगी  इसलिये  इन
 प्राकार  क्या  चाहिये

 ?  मझे  इसके  अलावा
 २४  दिनों  या  महीने  भर के  लिये  wearer

 जारी  कर  दिया  जाये  ।
 शर  कुछ  नहीं  कहना  ।

 मझे  इतना  ही  कहना  यह  अध्यक्ष  महोदय  :  राज  की  बैठक  समाप्त

 संसद  की  श्र  श्राम  लोगों  की  इच्छा  पर  हे
 होती  है  ।

 किवे  चाहें  संविधान में  संशोधन  करने  का

 मसला  सकते  हें  Ale  कह  सकते  हूं  कि
 इसके  पहचान  सदन  को  बालक  बधवार

 कार्यपालिका  सरकार से  यह शक्ति  ले  ली
 १७  फरवरी 2  श्ढा o  के  दो  बजे  तक  के  लिये

 जाये  ।  परन्तु  यदि  वे  इसे  देना  चाहते ह  तो
 स्थगित  हो  गई  ।

 यह  एक  बहुत  अ्रनुचित  चीज़  होगी  कि  उनकी

 Se  ae  rs  ee  ay  pny  es
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